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PART - IV 
Rep blication of Act, Bills, Ordinances etc. and R les there nder 


राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान 


अधिनियम, 2014 


( 2014 का अधिनियम संख्यांक 18 ) 


[17 जुलाई, 2014 ] 
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद नामक संस्था को डिजाइन से संबंधित 
सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और 
उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व को संस्था 
घोषित करने तथा उससे संबद्ध या उसके 
आनुषंगिक विषयों का उपबंध 

करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाम और 


प्रारंभ । 


1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम , 2014 है । 

( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस 
अधिनियम के भिन्न - भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न - भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। 


(371 ) 
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राष्ट्रीय डिजाइन 
संस्थान , 
अहमदाबाद को 
एक राष्ट्रीय महत्व 
की संस्था घोषित 


2. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के नाम से ज्ञात संस्था के उद्देश्य चूंकि ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय 
महत्व को संस्था बनाते हैं , अत : राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को राष्ट्रीय महत्व को संस्था घोषित किया 
जाता है । 


करना । 


परिभाषाएं । 


3. इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


( क ) “ अध्यक्ष " से धारा 11 के खंड ( क ) के अधीन नामनिर्दिष्ट शासी परिषद् का अध्यक्ष 
अभिप्रेत है ; 


( ख ) " संकायाध्यक्ष " से , किसी भी संस्थान निवेश, के संबंध में ऐसे संस्थान निवेश का 
संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ; 


( ग ) “डिजाइन " से विकास क्षम उत्पादों और सेवाओं को संस्कृति अंतरण करने के प्रयोजन के 
लिए और उत्पादों और सेवाओं को प्रतियोगी तीक्ष्णता देने के लिए एक युक्तिसंगत, तर्कसम्मत और 
आनुक्रमिक नवीन प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत औद्योगिक डिजाइन , संचार डिजाइन, वस्त्र और 
परिधान डिजाइन , जीवनशैली डिजाइन , अनुभवात्मक डिजाइन , प्रदर्शनी डिजाइन , शिल्प और पारम्परिक 
सेक्टर डिजाइन भी आते हैं ; 

( घ ) “निदेशक " से धारा 18 के अधीन नियुक्त किया गया संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है; 
( ङ) “ निधि " से धारा 23 के अधीन अनुरक्षित संस्थान की निधि अभिप्रेत 
( च ) “ शासी परिषद् " से धारा 11 के अधीन यथा गठित संस्थान की शासी परिषद् अभिप्रेत है; 
( छ) " संस्थान से धारा 4 के अधीन निगमित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान , अहमदाबाद अभिप्रेत है; 

( ज ) " संस्थान निवेश " से कर्नाटक राज्य के बेंगलूरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में अवस्थित 
संस्थान का निवेश अन्यथा ऐसा निवेश अभिप्रेत है, जो संस्थान द्वारा भारत के भीतर या भारत के बाहर 
किसी स्थान में स्थापित किया जाए ; 

( झ ) " अधिसूचना " से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; 
( ञ ) “ विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; 
( ट) " रजिस्ट्रार " से संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ; 
( ठ) “ सिनेट " से संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है ; 

( ड ) “ सोसाइटी " से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में 1860 का 21 
रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद अभिप्रेत है ; 


- 


( ढ ) “ परिनियमों " और " अध्यादेशों " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के 
परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं । 


अध्याय 2 


संस्थान 


संस्थान का 
निगमन । 


4. ( 1) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका 
शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा 
करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद लाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा । 


( 2 ) संस्थान का गठन करने वाले निगमित निकाय में संस्थान की तत्समय शासी परिषद् का एक अध्यक्ष, 
एक निदेशक और अन्य सदस्य होंगे । 
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( 3 ) संस्थान का मुख्यालय गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में होगा । 

( 4 ) संस्थान , किसी संस्थान निवेश की स्थापना भारत के भीतर या भारत के बाहर ऐसे अन्य स्थान पर कर 
सकेगा जो वह ठीक समझे : 


परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान , अहमदाबाद के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरू 
और गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थापित किए गए प्रत्येक निवेश को , संस्थान निवेश समझा जाएगा । 


5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही .-- 


संस्थान के निगमन 


का प्रभाव । 


( क ) किसी विधि ( इस अधिनियम से भिन्न ) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी के 
प्रति किसीनिर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थान के प्रति 
निर्देश है; 


( ख ) सोसाइटी की या उससे संबंधित सभी संपत्ति , स्थावर या जंगम, संस्थान में निहित होगी ; 

( ग ) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार 
और दायित्व होंगे ; 


( घ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व संस्थान के किसीनिवेश के प्रति किसीनिर्देश के बारे में यह 
समझा जाएगा कि वह उस संस्थान निवेश के प्रति निर्देश है ; 


- 


( ङ) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व, सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान में , जिसके अंतर्गत 
कर्नाटक राज्य में बैंगलुरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में अवस्थित संस्थान निवेश भी हैं , अपना पद या 
सेवा उसी अवधि तक , उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, 
भविष्य निधि और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों औरविशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जो वह 
अधिनियम के अधिनियमित न किए जाने की और जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं करदिया जाता 
या जब तक ऐसी सेवा अवधि , पारिश्रमिक , निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित 
नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसा करता रहेगा: 

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन 
संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उसमें इस निमित्त कोई 
उपबंध नहीं किया गया है तो संस्थान द्वारा स्थायी कर्मचारी की दशा में उसे तीन मास के पारिश्रमिक के 
बराबर और अन्य कर्मचारी की दशा में , एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर का संदाय करके 
समाप्त किया जा सकेगा । 


6. ( 1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और संस्थान की 

शक्तियां । 
निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्: 

( क ) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों और विद्या शाखाओं में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण का 
उपबंध करना और ऐसे क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में उसकी क्वालिटी और उत्कर्षता का विकास करना और 
उसकी अभिवृद्धि करना; 

( ख ) डिजाइन से संबंधित सभी क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों 
डाक्टरेट और पश्च डाक्टरेट उपाधियों और अनुसंधान तक के पाठ्यक्रम विकसित करना ; 

( ग ) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां , 
डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां या पदवियां प्रदान करना ; 


( घ ) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में सम्मानित डिग्रियां, पुरस्कार या अन्य उपाधियां 
प्रदान करना ; 


( ङ ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां , छात्र सहायता वृत्तियां , पुरस्कार और पदक संस्थित करना और 
प्रदान करना ; 


( च ) फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ; 
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( छ ) छात्रों के निवास के लिए छात्र - निवासों और छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध 
करना ; 


( ज ) संस्थान के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा छात्रों के अनुशासन को विनियमित 
करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की 
व्यवस्थाएं करना ; 

( झ ) शैक्षणिक और अन्य पदों को (निदेशक की दशा के सिवाय ) संस्थित करना और उन पर 
नियुक्तियां करना; 

( ज ) परिनियम और अध्यादेश बनाना और उन्हें परिवर्तित , उपांतरित या विखंडित करना ; 

( ट ) विश्व के किसी भी भाग में की ऐसी शिक्षा या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य पूर्णत: 
या भागतः संस्थान के उद्देश्यों के समान हैं , संकाय सदस्यों और विद्वानों के आदान - प्रदान द्वारा और 
साधारणतया ऐसी रीति से सहयोग करना जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हों ; 

( ठ ) संस्थान और उद्योग के बीच डिजाइनरों और अन्य तकनीकी कर्मचारिद्वंद के आदान - प्रदान 
को प्रोत्साहित करके और संस्थान द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित अनुसंधान के साथ - साथ परामर्शकारी 
परियोजनाओं को आरंभ करके शिक्षा जगत और उद्योग के बीच पारस्परिक क्रिया के लिए केंद्रक के रूप 


में कार्य करना ; 


( ड ) माल के उत्पादन और सेवाओं के लिए अच्छेडिजाइनों के सृजन के लिए वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिकी अनुसंधान करने के लिए कार्यशालाओं या प्रयोगशालाओं या स्टुडियो को आधुनिक मशीनों और 
उपस्करों सहित स्थापित, सज्जित और अनुरक्षित करना और ऐसे संकर्मों के लिए और ऐसी कार्यशाला या 
प्रयोगशाला या स्टुडियो में सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य में लगे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को 
संदाय करने के लिए निधियों का उपबंध करना ; 

( ढ ) साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे आविष्कार, सुधार या डिजाइन या मानकीकरण 
चिह्नों से संबंधित कोई पेटेंट या अनुज्ञप्ति अर्जित करना ; 

( ण ) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों और विद्या शाखाओं में परामर्शकारी कार्य आरंभ करना; 


, 


( त ) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति के 
संबंध में ऐसी रीति में जो संस्थान उचित समझे, संव्यवहार करना ; 

( थ ) सरकार से दान, अनुदान , संदान या उपकृतियां प्राप्त करना और, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, 
दाताओं या अंतरकों से स्थावर या जंगम संपत्तियों की वसीयत, संदान और अंतरण प्राप्त करना; 

( द ) ऐसे व्यक्तियों की , जो सेवा, प्रशिक्षण या अनुसंधान कार्यकलापों में लगे हैं , या जिनके उनमें 
लगने की संभावना है को ऋण, छात्रवृत्तियां या अन्य धनीय सहायता प्रदान करके या अन्यथा शिक्षा को 
बढ़ावा देना और उसमें सुधार करना ; 

( ध ) औद्योगिक डिजाइन और सहबद्ध क्षेत्रों के विषय से संबंधित या उससे संबद्ध पुस्तकों, 
कागजपत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं, प्रदर्हा, फिल्मों, स्लाइडों, गैजटों, परिपत्रों और अन्य साहित्यिक 
वचन बंधों को तैयार करना, मुद्रित करना, प्रकाशित करना, जारी करना, अर्जित करना और परिचालित 
करना ; 

( न ) डिजाइन और संबद्ध विषयों से संबंधित साहित्य औरफिल्मों, स्लाइडों, फोयेचित्रों , आदिप्ररूपों 
और अन्य सूचना के लिए संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संग्रहणों को स्थापित करना, बनाना और अनुरक्षित 


करना ; 


( प ) ऐसे क्षेत्रों में , जो संस्थान ठीक समझे, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के बारे में भारत में या 
भारत के बाहर अध्ययन करने के लिए डिजाइनरों, इंजीनियरों ( यांत्रिक या विद्युत या सिविल ) वास्तुविदों , 
शिल्पकारों, तकनीकीजनों या अन्वेषकों को नामनिर्देशित करना; 
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( फ ) संस्थान के उद्देश्यों के संबंध में कुशल व्यवसायिक , तकनीकी सलाहकारों, परामर्शदाताओं, 
कर्मकारों या शिल्पकारों को रखना या नियोजित करना ; 

( ब ) कारीगरों, तकनीकीजनों और अन्य निर्माण कुशल व्यक्तियों को पुरस्कार , वित्तीय या तकनीकी 
सहायता देकर प्रक्रियाओं, साधनों और गैजटों के ब्यौरे और विनिर्देश तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना ; 

( भ ) भवनों का सन्निर्माण और उनमें परिवर्तन, विस्तार, सुधार , मरम्मत, अभिवृद्धि या उपांतरण 
करना और उनमें प्रकाश, जल, जल -निकास, फर्नीचर, फिटिंगों और अन्य उपसाधनों की व्यवस्था करना 
और उन्हें सज्जित करना ; 

( म ) धनराशि , प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति के बिना या संस्थान से संबंधित किसी भी जंगम या 
स्थावर संपत्तियों के बंधक, भार या आडमान या गिरवी के रूप में प्रतिभूति पर किसी अन्य रोति से उधार 
लेना और जुटाना ; 

( य) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो संस्थान के सभी या किन्हीं भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
आवश्यक , आनुषंगिक या सहायक हों । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , संस्थान, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना 
किसी भी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति से व्ययन नहीं करेगा । 

7. ( 1 ) संस्थान सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए चाहे वेकिसी भी मूल - वंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों , खुला संस्थान का सभी 
होगा और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश देने या उनकी नियुक्ति करने में या किसी अन्य के संबंध मूल -वंशों,पंथों 

और वर्गों के लिए 
में किसी भी प्रकार से धार्मिक विश्वास या वृत्ति के बारे में कोई मापदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी । 

( 2 ) संस्थान,किसी ऐसी संपत्ति की कोई ऐसी वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं करेगा जिसमें शासी 
परिषद् की राय में संस्थान की भावना और उद्देश्यों के विरुद्ध कोई शर्ते या बाध्यताएं अंतर्वलित हैं । 

8. संस्थान और संस्थान निवेशों में सभी शिक्षण कार्य संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए संस्थान में शिक्षण 
परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किए जाएंगे । 
9. ( 1 ) भारत का राष्ट्रपति संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा । 

कुलाध्यक्षा 
( 2 ) कुलाध्यक्ष संस्थान या किसी संस्थान निवेश के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और 
उसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए और उन पर रिपोर्ट ऐसी रीति से देने के लिए, जैसे कुलाध्यक्षनिदेश दे, 
एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा। 

( 3) किसी ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर 
सकेगा, जो वह रिपोर्ट में विमर्शित किन्हीं विषयों के संबंध में आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निदेशों का 
अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होगा । 


खुला होना । 


कार्य । 


10. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे 


संस्थान के 
प्राधिकारी । 


( क ) शासी परिषद् 


( ख ) सिनेट; और 


शासी परिषद् । 


- 


( ग ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं । 
11. शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् : 

( क ) एक अध्यक्ष, जो कोई विख्यातशिक्षाविद् , वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्या वृत्तिक या उद्योगपति 
होगा जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; 

( ख ) निदेशक , पदेन ; 


( ग ) भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में वित्तीय सलाहकार , 
पदेन ; 
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( घ ) भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव, 


पदेन ; 


( ङ ) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न 
पंक्ति का एक प्रतिनिधि जिसे उस मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ; 

( च ) भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न 
पंक्ति का एक प्रतिनिधि जिसे उस मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ; 

( छ ) उस राज्य से एक प्रतिनिधि, जिसमें संस्थान निवेश अवस्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा 
नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; 

( ज ) पांच वृत्तिक , वास्तुविद्, इंजीनियरी, ललित कला, जन संपर्क माध्यम और प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्र में प्रत्येक से एक - एक जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; 

( झ ) एक उत्कृष्ट डिजाइनर, जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया 
जाएगा; 


( ब ) एक प्रबंधविशेषज्ञ , जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; 


( ट ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का एक प्रतिनिधि, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 


किया जाएगा ; 


( ठ ) तीन व्यक्ति, जिन्हें ऐसी कंपनियों, फर्मों या व्यष्टियों द्वारा, जिन्होंने संस्थान को वित्तीय सहायता 
उपलब्ध कराई है या उसमें अंशदान किया है, सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट 


, 


किया जाएगाः 


परंतु ऐसे नामनिर्देशन के लिए अर्हक होने के लिए वित्तीय सहायता या अंशदान और अन्य 
अपेक्षाओं की अवसीमा ऐसी होगी जो परिनियमों में उपबंधित की जाए; और 

( ड ) प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष, पदेन । 
शासी परिषद् के 

12. ( 1 ) शासी परिषद् के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य ( पदेन सदस्य से भिन्न ) की पदावधि उसके 
अध्यक्ष और अन्य नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी । 
सदस्यों की पदावधि , 
रिक्तियां और 

( 2 ) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक जारी 
उनको संदेय भत्ते । रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है । 


. 


( 3 )किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए शासी परिषद् के नामनिर्दिष्टकिसी सदस्य की पदावधि 
उस सदस्य की शेष अवधि तक जारी रहेगी जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है । 

( 4 ) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाहर जाने वाला सदस्य जब तक कि शासी परिषद् 
अन्यथानिदेश न दे या तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर सदस्य 
के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता । 

( 5 ) शासी परिषद् के सदस्य संस्थान से, ऐसे भत्तों के यदि कोई हों , हकदार होंगे, जो परिनियमों में 
उपबंधित किए जाएं ,किंतु धारा 11 के खंड ( ख ) और खंड ( ड ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई भी सदस्य इस 
उपधारा के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा । 


शासी परिषद् की 


बैठका 


13. शासी परिषद् वर्षमें कम से कम चार बार ऐसे स्थान और समय पर बैठकें करेगी और अपनी बैठकों 
में वह कार्य संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी जो शासी परिषद् द्वारा अवधारित किए 
जाएं । 


शासी परिषद् की 
शक्तियां और 
कृत्य । 


14. (1 ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , शासी परिषद्, संस्थान के कार्यकलापों के 
साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी और संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग 
करेगी, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसको 
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सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी । 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी परिषद्, 

( क ) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों का विनिश्चय करेगी; 


( ख ) भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान में नए संस्थान निवेश की स्थापना पर विनिश्चय 


करेगी ; 


( ग ) संस्थान में अध्ययन - पाठ्यक्रम संस्थित करेगी ; 
( घ ) शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करेगी और उन पर नियुक्तियां करेगी; 


( ङ) परिनियम बनाएगी ; 


( च ) अध्यादेशों पर विचार करेगी और उन्हें उपांतरित या रद्द करेगी ; 


( छ ) अगले वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान ,जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान निवेश भी है, की वार्षिक 
रिपोर्ट, उसके वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों पर, जैसे वह ठीक समझे, विचार करेगी और संकल्प 
पारित करेगी और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण सहित केन्द्रीय सरकार को भेजेगी; 


( ज ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस 
अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं । 


( 3 ) शासी परिषद् को ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जो वह इस अधिनियम के अधीन 
अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझे । 

( 4 ) शासी परिषद् को , केंद्रीय सरकार , राज्य सरकारों और भारत में या भारत के बाहर अन्य लोक या निजी 
संगठनों या व्यष्टियों के साथ , संस्थान के लिए पारस्परिक रूप से करार पाए गए निबंधनों और शर्तों पर विन्यास, 
अनुदान , संदान या दान सुनिश्चित करने और प्रतिगृहीत करने के लिए ठहराव करने की शक्ति होगी : 

परंतु अनुदान , संदान या दान की शर्ते यदि कोई हों , संस्थान की प्रकृति या उद्देश्यों और इस अधिनियम के 
उपबंधों से असंगत या विरोध में नहीं होंगी । 

( 5 ) शासी परिषद् को , सरकार ऐसे और अन्य लोक निकायों या प्राइवेट व्यष्टियों से , जो अंतरण के इच्छुक 
हैं , जंगम और स्थावर संपत्तियों, विन्यासों या अन्य निधियों को ऐसी किन्हीं तत्संबद्ध बाध्यताओं और वचनबंधों 
सहित , जो अधिनियम के उपबंध से असंगत न हों , क्रय द्वारा दान द्वारा, या ग्रहण करने अन्यथा ग्रहण करने या 
अर्जित करने की शक्ति होगी । 


( 6 ) शासी परिषद्, इस प्रभाव के विनिर्दिष्ट संकल्प द्वारा अध्यक्ष को , कारबार के संचालन के लिए, 
अपनी उतनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे । 


सिनेट। 


- 


15. संस्थान की सिनेट निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् : 

( क ) निदेशक , पदेन , जो सिनेट का अध्यक्ष होगा ; 
( ख ) प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष, पदेन ; 


( ग ) संस्थान और संस्थान निवेशों के ज्येष्ठ आचार्य; 

( घ ) विज्ञान , इंजीनियरी और मानविकी क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के विख्यात शिक्षाविदों में से 
एक - एक व्यक्ति यथा तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों , अध्यक्ष द्वारा , निदेशक के परामर्श से 
नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी; 

( ङ) संस्थान का एक पूर्व छात्र, जिसे अध्यक्ष द्वारा निदेशक के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया 


जाएगा; और 


( च ) कर्मचारिबंद के उतने अन्य सदस्य जितने परिनियमों में अधिकथित किए जाएं । 
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सिनेट के कृत्य । 


16. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान की सिनेट के पास 
नियंत्रण और साधारण विनियमन होगा और वह संस्थान में , शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के 
लिए उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो 
परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं । 


अध्यक्ष के कृत्य, 


17. ( 1 ) अध्यक्ष साधारणतया शासी परिषद् की बैठकों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता 


शक्तियां और 


करेगा । 


कर्तव्य । 


( 2 ) अध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि शासी परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चयों को 
कार्यान्वित किया जाए । 

( 3 ) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा जो उसे इस 
अधिनियम या परिनियमों द्वारा सौंपे जाएं । 


निदेशक । 


18. ( 1 ) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसी रीति में 
और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो विहित की जाएं । 


( 2 ) निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी । 


( 3 ) निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा और... 


( क ) संस्थान के समुचित प्रशासन और शिक्षा देने तथा उसमें अनुशासन बनाए रखने ; 


( ख ) सभी संस्थान निवेशों के कार्यकलापों का समन्वय करने ; 


( ग ) संस्थान और प्रत्येक संस्थान निवेश की विकास योजनाओं की जांच करने और उनमें से उन्हें 
अनुमोदित करने जो आवश्यक समझे जाएं और ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं को 
व्यापक रूप से उपदर्शित भी करने और 


( घ ) संस्थान और प्रत्येक संस्थान निवेश वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच करने 
और केन्द्रीय सरकार को उस प्रयोजन के लिए निधियां आबंटित करने की सिफारिश करने , 


के लिए उत्तरदायी होगा । 

( 4 ) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस 
अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं । 


( 5 ) निदेशक , शासी परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा । 


( 6 ) केन्द्रीय सरकार को निदेशक को उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व हटाने की यदि वह ऐसा करना 
समुचित समझे, शक्ति होगी । 


संकायाध्यक्ष । 


19. ( 1 ) प्रत्येक संस्थान निवेश के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो 
परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा 
जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवानिदेशक द्वारा सौंपे जाएं । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष 
निदेशक के परामर्श से संस्थान निवेश की सभी शैक्षणिक , प्रशासनिक , अनुसंधान संबंधी और अन्य क्रियाकलापों 
को देखेगा । 


कुलसचिव । 


20. ( 1 ) संस्थान के कुलसचिव की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा 
अधिकथित की जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति 
का , जो शासी परिषद् उसके भारसाधन में सुपुर्द करे, अभिरक्षक होगा । 

( 2 ) कुलसचिव शासी परिषद्, सिनेट और ऐसी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो परिनियमों 
द्वारा विहित की जाएं । 


PART IV ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY . 30 , 2017 (JYST. 8 , 1939 SAKA ) 


379 


( 3) कुल सचिव अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा । 


( 4 ) कुल सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस 
अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा निदेशक द्वारा सौंपे जाएं । 

21. ऐसे प्राधिकारियों और अधिकारियों की उनसे भिन्न जिनका इसमें इसके पूर्व वर्णन किया गया है , अन्य प्राधिकारियों 
शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे । 

और अधिकारियों की 
शक्तियां और कर्तव्य । 


22. इस अधिनियम के अधीन संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के केन्द्रीय सरकार 
प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् , द्वारा अनुदान । 
संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में संदाय करेगी, जो वह उचित समझे। 


23. ( 1 ) संस्थान एक निधि बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, 


TIT 


संस्थान की निधि । 


( क ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सभी धनराशियां; 


( ख ) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ; 


( ग ) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों , संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों द्वारा प्राप्त सभी 
धनराशियां; और 


( घ ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां । 


( 2 ) निधि में जमा की गई सभी धनराशियों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका ऐसी रीति में 
विनिधान किया जाएगा जो संस्थान केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे । 

( 3 ) निधि का उपयोजन संस्थान के व्ययों को जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों 
के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं , चुकाने के लिए किया जाएगा । 
24. धारा 23 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार संस्थान को 

विन्यास निधि की 
( क ) एक विन्यास निधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिएकिसी अन्य निधि की स्थापना करने का और 
( ख ) अपनी निधि में से धन को विन्यास निधि में या किसी अन्य निधि में अंतरित करने का , 


स्थापना । 


निदेश दे सकेगी । 


25. ( 1 ) संस्थान उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण , लेखे और संपरीक्षा । 
जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है , ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के 
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक से परामर्श करके जारी किए जाएं , ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए । 


( 2 ) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और उस 
संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा । 


( 3 ) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा 
नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार , विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो 
साधारणतया नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते है और उसे विशिष्टतया 
बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र पेशकिए जाने की मांग करने और संस्थान के 
किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा । 


( 4 ) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
यथाप्रमाणित संस्थान के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे 
और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी । 

26. ( 1 ) संस्थान अपने कर्मचारियों के , जिनके अंतर्गत निदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसीपेंशन, बीमा , पेंशन और भविष्य 
भविष्य निधियां, जो वह ठीक समझे, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों में अधिकथित निधि । 
की जाएं गठित करेगा । 


, 
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( 2 ) जहां उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार यह 
घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह 
कोई सरकारी भविष्य निधि है । 


1925 का 19 


कर्मचारिवंद की 


27. संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां, निदेशक की नियुक्ति के सिवाय, परिनियमों में अधिकथित 
प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी 


नियुक्ति । 


( क ) शासी परिषद्, यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिबुंद में ज्येष्ठ डिजाइनर या आचार्य के या 
उससे ऊपर के पद पर की जानी है या यदि नियुक्ति गैर शैक्षणिक कर्मचारिद्वंद के किसी काडर में की जानी 
है तो जिसका अधिकतम वेतनमान वही या उससे अधिक है जो कि ज्येष्ठ डिजाइनर या आचार्य का है; और 


( ख ) निदेशक , किसी अन्य मामले में । 


परिनियम । 


28. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हींविषयों के 
लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्: 


*-- 


( क ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना; 


( ख ) अध्यापन विभागों का बनाया जाना , कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं और स्टुडियो की स्थापना ; 


( ग ) संस्थान, जिसमें संस्थान निवेश भी है, में पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्रियों, 
डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्र परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें ; 

( घ ) अध्येतावृत्तियों , छात्रवृत्तियों, छात्र - सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया 
जाना : 


( ङ) संस्थान के शिक्षकों की अर्हताएं ; 


" 


( च ) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण , उनकीनियुक्ति की 
पद्धति और सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण ; 


( छ ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों 
का आरक्षण , जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए । 


( ज ) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन , बीमा 
और भविष्य निधियों का गठन ; 


( झ ) संस्थान और संस्थान निवेशों के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य ; 


( ब ) छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण ; 

( ट ) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्ते तथा छात्र निवासों और छात्रावासों में निवास के लिए फीस 
और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ; 


( ठ ) शासी परिषद् के सदस्यों में की रिक्तियों को भरने की रीति ; 


( ड ) शासी परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ; 
( ढ ) शासी परिषद् के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ; 


( ण ) शासी परिषद्, सिनेट या किसी समिति की बैठकें , ऐसी बैठकों में गणपूर्ति और उनके कारबार 
के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; 

( त ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के द्वारा परिनियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित 


किया जाए । 
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प्रकार बनाए 


29. ( 1 ) संस्थान के प्रथम परिनियमों की विरचना शासी परिषद् द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से की परिनियमकिस 
जाएगी और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी । 

जाएंगे । 
( 2 ) शासी परिषद् समय - समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों को इस धारा में 
इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित या निरसित कर सकेगी । 

( 3 ) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन के लिए 
कुलाध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति को विधारित कर सकेगा या 
उसे परिषद् को विचार करने के लिए वापस भेज सकेगा। 


( 4 ) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला परिनियम तब तक 
विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति न दे दी गई हो । 

30. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित अध्यादेश । 
सभी या किन्हींविषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् : 


( क ) संस्थान, जिसके अंतर्गत संस्थान निवेश भी है , में छात्रों का प्रवेश ; 


( ख ) संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण; 


( ग ) संस्थान की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले 
पाठ्यक्रम 


( घ ) वे शर्ते जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों तथा 
परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना ; 


( ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की 


शत ; 


( च ) परीक्षानिकाय , परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्ते और रीति तथा कर्तव्य ; 
( छ ) परीक्षाओं का संचालन 
( ज ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना; और 

( झ ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया 
जाना है या उपबंधित किया जाए । 
31. ( 1 ) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे । अध्यादेशकिस 

प्रकार बनाए 
( 2 ) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे किन्तु इस प्रकार जाएंगे । 
बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र शासी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा और शासी परिषद् द्वारा उस पर 
उसकी अगली बैठक में विचारकिया जाएगा । 

( 3 ) शासी परिषद् को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और 
ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द किया गया समझा जाएगा । 

32. (1 ) संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाले किसीविवाद को माध्यस्थम् 
संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के आग्रह पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अधिकरण । 
संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य और कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक 
अधिनिर्णायक से मिलकर बनेगा । 


( 2 ) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया 
जाएगा । 
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( 3 ) ऐसे किसी मामले की बाबत जिसे उपधारा ( 1 ) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने की 
अपेक्षा हैकिसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी । 


( 4 ) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी । 


( 5 ) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को 
लागू नहीं होगी । 


अध्याय 3 


प्रकीर्ण 


द्वारा कार्यों और 


होना । 


रिक्तियों, आदि 

33. संस्थान या शासी परिषद् या सिनेट या इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित किसी अन्य 

प्राधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि 
कार्यवाहियों का 
अविधिमान्य न 

( क ) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या 

( ख ) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में 
कोई त्रुटि है ; या 

( ग ) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती 

है । 
प्रत्योजित स्कीमें । 34. इस अधिनियम में अंतर्विष्टकिसी बात के होते हुए भी , संस्थान को जब कभी सरकार, विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से जिसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी है जो संस्थान द्वारा निष्पादित या 
विन्यासित की जाने वाली किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या 
किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं तो 

( क ) प्राप्त रकम को संस्थान द्वारा संस्थान की निधि से पृथक् रखा जाएगा और उसका उपयोग 
केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा ; और 

( ख ) उसको निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद की भर्ती प्रायोजक संगठनों द्वारा नियत 
निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाएगी : 

परंतु यह कि अनुपयोजित किसी धन को इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन स्थापित विन्यास निधि में 

अंतरित कर दिया जाएगा । 
डिग्रियां आदि 

35. संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां, डिप्लोमे , प्रमाणपत्र और विद्या संबंधी अन्य विशेष 
प्रदान करने की 

उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होगी, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित या निगमित 
संस्थान की शक्ति । किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई ऐसी तत्स्थानी डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और विद्या 

संबंधी अन्य विशेष उपाधियों के समतुल्य होंगी । 
निदेश देने की 

36. केन्द्रीय सरकार , संस्थान को इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए निदेश जारी कर सकेगी और 
केंद्रीय सरकार की संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा । 
शक्ति । 


2005 का 22 


सूचना का अधिकार 


37. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध संस्थान को उसी रूप में लागू होंगे मानो वह सूचना 
अधिनियम, 2005 का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 2 के खंड ( ज ) के अधीन परिभाषित लोक प्राधिकारी हो । 
के अधीन संस्थान 
का लोक प्राधिकारी 


होना । 


नियम बनाने की 
केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति । 


38. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना 
द्वारा , बना सकेगी । 
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( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में 
निम्नलिखित सभी था किन्हीं विषयों के लिए उपबंधकिया जा सकेगा, 

( क ) धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निदेशक की नियुक्ति की रीति और उसकी सेवा के 
निबंधन और शर्ते ; 

( ख ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 25 की उपधारा ( 1 ) के अधीन संस्थान की लेखा पुस्तकें 
रखी जाएंगी; 

( ग ) ऐसा कोई अन्य विषय , जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए । 


( 3 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक 
सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा 
दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के 
सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे 
परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया 
जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके 
अधीन पहले की गईकिसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
39. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 

संक्रमणकालीन 

उपबंधा 
( क ) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व संस्थान के रूप में कार्य कर रही शासी परिषद् तब तक 
इस प्रकार कार्य करना जारी रखेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए नई शासी 
परिषद् का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई शासी परिषद् के गठन पर ऐसे 
गठन के पूर्व पद धारण करने वाले शासी परिषद् के सदस्य, पद पर नहीं रह जाएंगे ; 

( ख ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उस रूप में कार्य कर रही नीति और योजना समिति को इस 
अधिनियम के अधीन गठित सिनेट समझा जाएगा और वह तब तक इस प्रकार कार्य करती रहेगी जब तक 
इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए नई सिनेट का गठन नहीं कर दिया जाता ; 

( ग ) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाए जाते तब तक 
इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सोसाइटी के नियम और विनियम, अनुदेश, मार्गदर्शक सिद्धांत 

और उपविधियां संस्थान को और, यथास्थिति , बेंगलूरू या गांधीनगर स्थित संस्थान निवेशों को , जहां तक वे 
इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं , लागू बनी रहेंगी । 

40. ( 1 ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशितकिया परिनियमों और 
जाएगा । 

अध्यादेशों का 

राजपत्र में प्रकाशित 
( 2 ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, बनाए जाने के पश्चात् किया जाना और 
यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । संसद् के समक्ष 
यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त रखा जाना । 
आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम या अध्यादेश में कोई परिवर्तन 
करने के लिए सहमत हो जाएं तो , तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व 
दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव 
हो जाएगा । किन्तु परिनियम या अध्यादेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी 
बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

( 3 ) परिनियम या अध्यादेश बनाने की शक्ति में , उस तारीख से , जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख 
से पूर्वतर की न हो, परिनियमों या अध्यादेशों या उनमें से किसी को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की शक्ति भी है 
किन्तु ऐसे किसी परिनियम या अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे ऐसे किसी व्यक्ति के , जिसे 
ऐसे परिनियम या अध्यादेश लागू हो , हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । 
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कठिनाइयों को दूर 
करने की शक्ति । 


41. ( 1 ) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय 
सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के 
प्रयोजनों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों : 


परंतु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखा जाएगा । 
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भारतीय सूचना 

अधिनियम , 2014 


सूचना प्रौद्योगिकी 


संस्थान 


( 2014 का अधिनियम संख्यांक 30 ) 

[ 8 दिसम्बर , 2014 ] 
कतिपय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को , सूचना प्रौद्योगिकी में नई जानकारी का 
विकास करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और 
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विश्व स्तर की जन शक्ति 
का उपबंध करने और ऐसी संस्थाओं से संबद्ध 
या उसके आनुषंगिक कतिपय अन्य 

विषयों का उपबंध 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 
1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संक्षिप्त नाम और 
अधिनियम , 2014 है । 

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । 


प्रारंभ । 
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2. अनुसूची में वर्णित संस्थाओं के उद्देश्य ऐसे हैं , जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं , 
अतः यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसी संस्था , राष्ट्रीय महत्व की संस्था है । 


कतिपय 
संस्थाओं की 
राष्ट्रीय महत्व 
की संस्थाओं के 
रूप में घोषणा । 


परिभाषाएं । 


3. इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 


( क ) किसी संस्थान के संबंध में “बोर्ड " से धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासक बोर्ड 
अभिप्रेत है; 

( ख) “ अध्यक्ष " से धारा 13 की उपधारा ( 2) के अधीन नियुक्त शासक बोर्ड का अध्यक्ष 
अभिप्रेत है ; 

(ग ) “ परिषद् " से धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है; 
( घ) "निदेशक " रो संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ; 
( ङ ) "विद्यमान संस्थान " से अनुसूची के स्तंभ (3 ) में वर्णित संस्थान अभिप्रेत है ; 
( च ) “ संस्थान " से अनुसूची के स्तंभ (5 ) में वर्णित कोई संस्थान अभिप्रेत हैं ; 
( छ) “विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; 
( ज) “ अनुसूची " से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है; 
( झ) किसी संस्थान के संबंध में “सिनेट " से उसकी सिनेट अभिप्रेत है; 

( ञ ) किसी संस्थान के संबंध में " परिनियम " और " अध्यादेश से इस अधिनियम के अधीन 
बनाए गए उस संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं । 


अध्याय 2 


संस्थान 


संस्थानों का 
निगमन । 


4. (1 ) अधिनियम के प्रारंभ से ही प्रत्येक विद्यमान संस्थान अनुसूची के स्तंभ (5) में यथावर्णित 
उसी नाम से एक निगमित निकाय होगा । 


( 2) अनुसूची के स्तम्भ (5 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यमान संस्थान का शाश्वत् 
उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , जंगम और 
स्थावर, दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन , धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी 
तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा । 


5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, 


संस्थानों के 
निगमन का 
प्रभाव । 


. 


( क ) किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में किसी सोसाइटी के प्रति निर्देश के बारे में 
यह समझा जाएगा कि वह अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान के प्रति निर्देश है; 

( ख) प्रत्येक विद्यमान संस्थान की या उसके स्वामित्व में की सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों 
या स्थावर, अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान में निहित होंगी; 

( ग) अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित प्रत्येक विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और ऋण 
तथा अन्य दायित्व, अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और 
वे उसके अधिकार तथा दायित्व होंगे ; 


( घ) अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित प्रत्येक विद्यमान संस्थान द्वारा ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा, अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान 
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संस्थान में उसी सेवाधृति पर उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा 
पेंशन , छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों तथा 
विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसा कि वह उस दशा में उसको धारण करता जिसमें यह 
अधिनियम , अधिनियमित नहीं किया जाता और तब तक उसी प्रकार धारण करता रहेगा जब 
तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी सेवा की 
अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्ते परिनियमों द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर 
दी जाती हैं 


.. 


, 


परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन, ऐसे कर्मचारी को स्वीकार नहीं है तो उसका 
नियोजन, संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया 
जा सकेगा या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारियों की 
दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के 
पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर का संस्थान द्वारा उसको संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा 

परन्तु यह और कि अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित किसी भी विद्यमान संस्थान के निदेशक , 
रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी लिखत या अन्य 
दस्तावेज में किसी निर्देश का , चाहे शब्दों के किसी भी रूप में हो , अर्थ यह लगाया जाएगा कि 
वह अनुसूची के स्तम्भ ( 5) में वर्णित तत्स्थानी संस्थान के निदेशक, रजिस्ट्रार और अधिकारी के 
प्रति निर्देश है ; 

( ङ) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुसूची के स्तंभ ( 3) में वर्णित प्रत्येक विद्यमान 
संस्थान में किसी विद्या या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त 
अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान में , ऐसे संस्थान से , जिससे ऐसे व्यक्ति ने प्रवास 
किया है, पाठ्यक्रम के समान स्तर पर , प्रवासित और रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा ; 

( च ) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व स्तंभ (3) में वर्णित विद्यमान संस्थान द्वारा या 
उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित किए जा सकते थे, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां 
अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित तत्समान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या संस्थित रह 
सकेंगी । 
6. प्रत्येक संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्: -- 

( क ) सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख संस्थाओंमें से उभर कर आना; 

( ख) विश्व के पटल पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध 
क्षेत्रों में नए ज्ञान और नवप्रवर्तन में अभिवृद्धि करना; 

( ग) देश की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध 
क्षेत्रों में विश्वव्यापी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अभिविन्यास के साथ 
नवप्रवर्तन और उद्यमशीलता की भावना से ओत -प्रोत सक्षम और योग्य युवाओं का विकास करना; 

( घ) प्रवेश, विभिन्न पदों पर नियुक्ति , शैक्षणिक मूल्यांकन, प्रशासन और वित्त से संबंधित 
विषयों में उच्चतम श्रेणी की पारदर्शिता का संवर्धन और प्रबंध करना । 


संस्थान के 


उद्देश्य । 


7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान, निम्नलिखित शक्तियों का संस्थान की 
प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् 

शक्तियां और 

कृत्य । 
( क ) शिक्षा में अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान 
के ऐसे क्षेत्रों और उससे सहबद्ध ऐसे क्षेत्रों में , जो ऐसा संस्थान ठीक समझे, शिक्षण के लिए व्यवस्था 
करना ; 

( ख) सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान के सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और नवीकरण का , ऐसी 
रीति से जो संस्थान ठीक समझे मार्गदर्शन करना, उनका आयोजन और संचालन करना ,जिसके 
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अन्तर्गत किसी अन्य संस्थान, शिक्षण संस्था, अनुसंधान संगठन या निगमित निकाय के साथ 
सहयोग या सहयोजन भी है ; 

( ग ) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शिक्षा संबंधी उपाधियां या 
पदवियां प्रदान करना और मानद् डिग्रियां प्रदान करना; 

( घ) संस्थान द्वारा अपेक्षित ऐसे पदनामों के साथ, जो वह ठीक समझे, शिक्षण , अनुसंधान 
या अन्य शैक्षणिक पदों की स्थापना करना और निदेशक के पद से भिन्न ऐसे पदों पर सेवाधृति , 
अवधि पर या अन्यथा व्यक्तियों को परिषद् द्वारा अधिकथित नीति के अनुसार नियुक्त करना; 

( ङ) ऐसे व्यक्तियों की , जो किसी अन्य संस्थान या शिक्षण संस्था में कार्यरत हैं या किसी 
उद्योग में संस्थान के अनुबद्ध, अतिथि या अभ्यागत संकाय सदस्यों के रूप में महत्वपूर्ण 
अनुसंधान में लगे हुए हैं , ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए जो संस्थान द्वारा विनिश्चित 
की जाए, नियुक्ति करना; 

( च) प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना तथा उन पर परिषद् द्वारा अधिकथित नीति 
के अनुसार नियुक्तियां करना ; 

( छ ) अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान के प्रसार के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए 
ऐसे ठहराव करना जिनमें ऐसे अन्य संस्थान , उद्योग, सिविल सोसाइटी या अन्य संगठनों के साथ 
परामर्श और सलाहकारी सेवाएं भी सम्मिलित हैं , जो संस्थान आवश्यक समझे ; 

( ज ) वेबसाइट सृजित करना, ऐसी सूचना पर बल देना, जो छात्रों, प्रवेश, फीस , प्रशासनिक 
ढांचा, नीतियां, जिसके अन्तर्गत भर्ती नियम, संकाय और गैर संकाय पद, वार्षिक रिपोर्ट तथा 
संस्थान के लेखा विवरण सहित वित्तीय ब्यौरे भी हैं , से संबंधित होने तक निर्बन्धित नहीं है ; 

( झ) व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय से सेवाओं के लिए, जिनमें संस्थान द्वारा प्रदान 
किया गया प्रशिक्षण, परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं सम्मिलित हैं , ऐसे प्रभार, जो संस्थान ठीक 
समझे अवधारित करना, विनिर्दिष्ट करना तथा उनके संदाय प्राप्त करना; 

( ञ ) संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति का ऐसी रीति से व्यवहार करना जो संस्थान , 
संस्थान उद्देश्यों की अभिवृद्धि करने के लिए ठीक समझे : 

परन्तु जहां संस्थान को कोई भूमि, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई है वहां ऐसी 
भूमि केवल , ऐसी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही व्ययनित की जा सकेगी; 

(ट) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त करना तथा, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, 
संदानकर्ताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयत, संदान और अंतरण प्राप्त 
करना 

( ठ ) विश्व के किसी भाग में संस्थान के पूर्णतः या भागतः समरूप उद्देश्य रखने वाले 
शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के शिक्षकों और विद्वानों के आदान - प्रदान द्वारा और साधारणतः ऐसी 
रीति में सहयोग करना जो सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक हो ; 

( ड ) ऐसी अवसंरचना स्थापित करना और उसको बनाए रखना, जो संस्थान के उद्देश्यों को 
प्राप्त करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो ; 

(ढ ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना 
और प्रदान करना ; 

( ण) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की सहायता करके राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की प्रोद्यौगिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना; और 

( त ) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
आवश्यक , आनुषंगिक या सहायक हों । 
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(2) खंड ( ञ) में किसी बात के होते हुए भी कोई संस्थान, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना 
किसी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति से व्ययन नहीं करेगा । 
8. (1 ) प्रत्येक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी लिंग , जाति , संस्थानों का 

सभी मूलवंशों, 
पंथ, निःशक्तता, अधिवास, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों । 

पंथों और वर्गों 
( 2 ) किसी भी संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया 

होना । 
जाएगा जो परिषद् की राय में ऐसी शर्तों या बाध्यताओं को अन्तर्वलित करता है जो इस धारा के भाव 
और उद्देश्य के प्रतिकूल हैं । 

( 3) प्रत्येक संस्थान में अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की 
प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व उसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रकट पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड 
के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा : 


के लिए खुला 


2007 का 5 


परंतु प्रत्येक ऐसा संस्थान, केन्द्रीय शिक्षा संस्था ( प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के 
प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्था होगी । 


9. प्रत्येक संस्थान में सभी प्रकार के शिक्षण, इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और संस्थान में 
अध्यादेशों के अनुसार संस्थान के नाम से संचालित किए जाएंगे । 

शिक्षण । 
10. प्रत्येक संस्थान गैर लाभकारी विधिक अस्तित्व होगा और ऐसे संस्थान में इस अधिनियम संस्थान का 
के अधीन उसके प्रचालनों के संबंध में सभी व्ययों की पूर्ति के पश्चात् राजस्व के अधिशेष का सुभिन्न गैर 

लाभकारी 
भाग, यदि कोई है, ऐसे संस्थान की वृद्धि और विकास से या उसमें अनुसंधान संचालित करने 

विधिक अस्तित्व 
से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा । 

होना । 
11. (1) भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे । 

कुलाध्यक्ष 
(2) कुलाध्यक्ष, किसी संस्थान के कामकाज और प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए और उनके कार्यों 
की जांच करने और उन पर ऐसी रीति में रिपोर्ट देने के लिए, जैसा कुलाध्यक्ष निदेश दे, एक या 
अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा । 

( 3) ऐसी किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा 
जो वह रिपोर्ट में चर्चित मामलों में से किसी के संबंध में आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निदेशों का 
युक्तियुक्त समय के भीतर पालन करने के लिए आबद्ध होगा । 


अध्याय 3 


केंद्र द्वारा वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राधिकरण 
12. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्: 


संस्थान के 
प्राधिकरण । 


( क ) शासक बोर्ड; 


( ख ) सिनेट: 


( ग ) वित्त समिति ; 


( घ) भवन और संकर्म समिति; 


( ङ) अनुसंधान परिषद्; 

( च) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिनको परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण होना घोषित किया 
जाए । 
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शासक बोर्ड । 


प्रत्येक संस्थान का शासक बोर्ड , संस्थान का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा । 


( 2) प्रत्येक संस्थान के शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे. अर्थात्: 


( क ) एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के पैनल में से 
कुलाध्यक्ष द्वारा किसी एक विख्यात प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति या शिक्षाविद् को नामनिर्दिष्ट 


किया जाएगा: 


( ख ) उस राज्य का , जिसमें संस्थान अवस्थित है, सूचना प्रौद्योगिकी या उच्चतर शिक्षा का 
भारसाधक सचिव 


पदेन ; 


( ग) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग 
का एक प्रतिनिधि – पदेन 


- 


पदेनः 


( घ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि 


( ङ ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक; 


( च) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट , भारतीय प्रबंध संस्थान का निदेशक ; 


( छ) सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी या विज्ञान या सहबद्ध क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति , जिनको परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; 


( ज ) सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान के दो आचार्य ; 


( झ ) संस्थान का निदेशक , पदेन; 


( ञ) रजिस्ट्रार , पदेन सचिव । 


14. (1 ) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय बोर्ड के अध्यक्ष या पदेन सदस्यों से भिन्न 
अन्य सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगी । 


बोर्ड के 
सदस्यों की 
पदावधि , 
रिक्तियां और 
उनको संदेय 


( 2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को जिसके आधार 
पर वह सदस्य है, धारण करता है | 


भत्ते । 


( 3) धारा 13 की उपधारा (2 ) के खंड ( ज ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि , 
उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी । 


( 4) पदेन सदस्य से भिन्न , बोर्ड का कोई सदस्य, जो बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में 
उपस्थित होने में असफल रहता है, बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा । 


(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सेवा छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक 
परिषद् ऐसा निदेश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को सदस्य 
के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता । 

( 6 ) बोर्ड के सदस्य, बोर्ड की या जो संस्थान द्वारा आयोजित की जाएं , बैठकों में उपस्थित होने 
के लिए ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं । 

15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड, संस्थान 
के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और उसको 
धारा 6 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान के कार्यकलापों को शासित करने वाले 
परिनियमों या अध्यादेशों को विरचित करने , संशोधित करने , उपांतरित करने या विखंडित करने 
की शक्ति होगी । 


शासक बोर्ड की 
शक्तियां और 
कृत्य । 
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( 2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां 
होंगी, अर्थात् : 

( क ) संस्थान की प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों का विनिश्चय 
करना: 


( ख ) संस्थान में विभागों, संकायों या अध्ययन विद्यापीठों की स्थापना करना और 
कार्यक्रमों या अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करना; 

( ग) ऐसे संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा और अनुमोदन करना ; 

( घ) ऐसे संस्थान के विकास के लिए योजना की परीक्षा और अनुमोदन करना और 
योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त के स्रोतों की पहचान करना; 

( ङ ) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों को सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या और उनकी 
उपलब्धियां परिनियमों द्वारा अवधारित करना और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिद्वंद 
के कर्तव्यों और उनकी सेवा शर्तों को परिभाषित करना : 

परंतु बोर्ड, सिनेट की सिफारिशों पर विचार करने से भिन्न कोई कार्रवाई नहीं करेगा ; 

( च) ऐसे संस्थान में शैक्षिक और अन्य पदों पर नियुक्ति की अर्हताएं, मानदंड और 
प्रक्रियाएं परिनियमों द्वारा उपबंधित करना; 

( छ) संस्थान में अध्ययन करने के लिए मांगी जाने वाली फीसें और अन्य प्रभार परिनियमों 
द्वारा नियत करना; 

( ज ) संस्थान के प्रशासन, प्रबंधन और प्रचालनों को शासित करने के लिए परिनियम 
बनाना; 

( झ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित अन्य 
शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना । 

( 3) बोर्ड को, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करने 
के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी , जो वह आवश्यक समझे । 

( 4) बोर्ड, संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में निदेशक के नेतृत्व के विनिर्दिष्ट संदर्भ 
में उसके कार्यों का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा । 

( 5) जहां निदेशक या अध्यक्ष की राय में स्थिति इस प्रकार आपातिक है कि संस्थान के हित 
में तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, वहां अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से उसकी 
राय के लिए कारण को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो आवश्यक 
हों : 


सिनेट । 


परंतु ऐसे आदेश बोर्ड की आगामी बैठक में अनुसमर्थन के लिए रखे जाएंगे । 
16. (1) प्रत्येक संस्थान के सिनेट में निम्नलिखित व्यक्ति के होंगे, अर्थात् : 

( क ) संस्थान का निदेशक , पदेन अध्यक्ष; 
( ख) उप निदेशक, पदेन: 
( ग ) संकायाध्यक्ष, पदेन ; 
( घ ) संस्थान के विभागाध्यक्ष, पदेन ; 
( ङ ) संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों से भिन्न सभी आचार्य; 

( च) ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों या संस्थान के क्रियाकलापों से संबंधित अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों 
में से तीन व्यक्ति जो संस्थान की सेवा में नहीं हैं , जो कि शासक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए 
जाएंगे; 
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( छ ) ऐसे तीन व्यक्ति जो शैक्षिक कर्मचारिबंद के सदस्य नहीं हैं जिन्हें उनके विशेषीकृत 
ज्ञान के लिए सिनेट द्वारा सहयोजित किया जाए; 


( ज ) संस्थान का रजिस्ट्रार, पदेन सचिव । 
( 2 ) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष होगी । 

(3 ) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को ,जिसके आधार पर 
वह सदस्य है , धारण करता है । 


सिनेट की 
शक्तियां और 
कृत्य । 


17. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सिनेट, संस्थान का प्रधान शैक्षणिक 
निकाय होगा और उसको शैक्षणिक विषयों तथा संस्थान के छात्रों के कार्यकलाप और कल्याण को 
शासित करने वाले अध्यादेशों को अधिनियमित, संशोधित या उपांतरित करने की शक्ति होगी । 

( 2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सिनेट के पास निम्नलिखित 
शक्तियां होंगी , अर्थात्: -- 

( क ) संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्ययन के पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 
मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना; 


( ख) शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों को सृजित करने के लिए बोर्ड को सिफारिश 
करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों का अवधारण करना और 
अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक पदों के कर्तव्य तथा सेवा की शर्ते परिभाषित करना ; 


( ग) नए कार्यक्रमों या अध्ययन के पाठ्यक्रमों के प्रारंभ के बारे में बोर्ड को सिफारिश 
करना ; 


( घ) कार्यक्रमों और अध्ययन के पाठ्यक्रमों की विस्तृत शैक्षणिक अंतर्वस्तु को 
विनिर्दिष्ट करना और उसमें उपांतरणों का जिम्मा लेना ; 


( ङ) शैक्षणिक कलैन्डर विनिर्दिष्ट करना और डिग्रियों , डिप्लोमाओं और अन्य 
शैक्षणिक उपाधियों और पदवियों को दिए जाने का अनुमोदन करना ; 

( च) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों और ऐसे अन्य कार्मिकों 
को नियुक्त करना: 

( छ) डिप्लोमाओं और डिग्रियों या विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थानों को मान्यता प्रदान करना 
और संस्थान के डिप्लोमाओं या डिग्रियों की 

समतुल्यता 

अवधारित करना; 


( ज ) विभागीय समन्वय के उपाय सुझाना; 


( झ) शासक बोर्ड को निम्नलिखित पर मुख्य सिफारिशें करना -- 


( क ) शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के स्तर में 


सुधार 


के उपाय ; 


. 


( ख) पदों, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कवृत्तियों, पदकों और 
पुरस्कारों का संस्थान और अन्य संबंधित विषय; 


( ग) विभागों या केन्द्रों का स्थापन या उत्सादन; और 


( घ ) संस्थान के शैक्षणिक कृत्य, अनुशासन, निवास , प्रवेश, परीक्षाएं , 
अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों, निःशुल्कवृत्तियों, छूटों के दिए जाने, उपस्थिति और 
अन्य संबंधित विषयों को समाविष्ट करने वाली उपविधियां 
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( ञ) ऐसे विनिर्दिष्ट विषयों पर , जो शासक बोर्ड द्वारा या स्वयं द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, 
सलाह देने के लिए उप समितियां नियुक्त करना; 

( ट) उप समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और ऐसी कार्रवाई करना, जो अपेक्षित 
हो , जिसके अंतर्गत शासक बोर्ड को सिफारिशें करना भी है; 

( ठ) विभागों और केन्द्रों के क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना और समुचित कार्रवाई 
करना, जिसके अंतर्गत संस्थान में शिक्षण के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के 
दृष्टिकोण से शासक बोर्ड को सिफारिशें करना भी है; और 

( ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसको 
परिनियमों द्वारा या अन्यथा बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं । 
18. (1) प्रत्येक संस्थान की वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् : 

( क ) अध्यक्ष, शासक बोर्ड, पदेन जो समिति का अध्यक्ष होगा; 

( ख) भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग का एक 
प्रतिनिधि , जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित मामलों का संचालन करता हो, पदेन ; 

( ग ) भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग का एक 
प्रतिनिधि , जो वित्त से संबंधित मामलों का संचालन करता हो , पदेन ; 

( घ ) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; 
( ङ ) निदेशक, पदेन ; 

( च) संस्थान के वित्त और लेखाओं का प्रभारी अधिकारी, पदेन सचिव । 
( 2) पदेन सदस्यों से भिन्न, वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण 


वित्त समिति । 


करेंगे । 


19. वित्त समिति , संस्थान के लेखाओं की परीक्षा, व्यय के लिए प्रस्तावों और वित्तीय प्राक्कलनों वित्त समिति की 
की संवीक्षा करेगी और उसके पश्चात् उसे अनुमोदन के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ शासक बोर्ड के शक्तियां और 
समक्ष प्रस्तुत करेगी । 

कृत्य । 


समिति । 


20. प्रत्येक संस्थान की भवन और संकर्म समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे , अर्थात् : भवन और संकर्म 

( क ) निदेशक, पदेन , जो समिति का अध्यक्ष होगा; 

( ख) उस राज्य में ,जिसमें संस्थान अवस्थित है, स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 
नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति ; 

( ग ) बोर्ड द्वारा इसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति ; 
( घ ) संकायाध्यक्ष, योजनानिर्माण और विकास ; 

( ङ) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट , सरकार या सरकारी अभिकरण में अधीक्षण इंजीनियर से अनिम्न 
पंक्ति का एक सिविल इंजीनियर; 

( च) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट, सरकार या सरकारी अभिकरण में अधीक्षण इंजीनियर से अनिम्न 
पंक्ति का एक विद्युत इंजीनियर; 

( छ) संस्थान की संपदा का प्रभारी अधिकारी, पदेन सचिव । 
21. भवन और संकर्म समिति , निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी, भवन और 
अर्थात् : 

संकर्म समिति 

की शक्तियां 
( क ) समिति का , बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी को सुनिश्चित और कृत्य । 
करने के पश्चात् सभी मुख्य बड़े संकर्मों के सन्निर्माण का उत्तरदायित्व होगा ; 
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( 2) खोजबीन - सह - चयन समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्: 


( क ) भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास के प्रभारी मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट एक 
विख्यात व्यक्ति, जो समिति का अध्यक्ष होगा; 


( ख) संबद्ध भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के शासक बोर्ड का अध्यक्ष – सदस्य. पदेन 
( ग ) भारत सरकार में उच्चतर शिक्षा का प्रभारी सचिव सदस्य, पदेन : 


--- 


( घ) मानव संसाधन विकास के प्रभारी मंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला भारतीय 
सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों का निदेशक 


( ङ ) मानव संसाधन विकास के प्रभारी मंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला सूचना 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति : 


( च) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 
ब्यूरो प्रमुख 

गैर सदस्य सचिव, पदेन । 
( 3) निदेशक , सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर , जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं, नियुक्त 
किया जाएगा । 

(4) निदेशक, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा तथा बोर्ड और सिनेट 
के विनिश्चयों के क्रियान्वयन तथा संस्थान के दिन - प्रतिदिन प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । 

( 5) निदेशक , ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस 
अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसको सौंपे जाएं अथवा बोर्ड या सिनेट या अध्यादेशों द्वारा प्रत्यायोजित 
किए जाएं । 

( 6) निदेशक, बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगा । 


(7) निदेशक , मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपस्थित उप निदेशक या एक 
संकायाध्यक्ष या ज्येष्ठतम आचार्य को कर्मचारिवृंद के यात्रा भत्तों , आकस्मिक व्ययों और चिकित्सीय 
उपचार के लिए अग्रिमों को मंजूर करने के लिए और उसकी ओर से बिलों को हस्ताक्षरित तथा 
प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया जा सकेगा तथा उपस्थित उप 
निदेशक या एक संकायाध्यक्ष या ज्येष्ठतम आचार्य को प्राधिकृत कर सकेगा । 

25. (1) प्रत्येक संस्थान का कुलसचिव ऐसी शर्तों और निबंधनों पर नियुक्त किया जाएगा जो कुलसचिव । 
परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं और वह संस्थान के अभिलेख, उसकी सामान्य मुद्रा, निधि और 
ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जो बोर्ड उसके भारसाधन में सौंपे । 


( 2) कुलसचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों का सचिव होगा जो परिनियमों द्वारा विहित की 
जाएं । 

(3) कुलसचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा । 

( 4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे 
अधिनियम या परिनियमों या निदेशक द्वारा सौंपे जाएं । 
26. (1) बोर्ड, परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरणों के रूप में ऐसे अन्य पदों की घोषणा और अन्य प्राधिकरण 

और अधिकारी । 
ऐसे प्रत्येक प्राधिकरण के कर्तव्यों और कृत्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा । 

(2 ) बोर्ड ऐसे प्राधिकरणों का गठन कर सकेगा जो वह संस्थान के कार्यकलाप के उचित प्रबंध 
के लिए ठीक समझे । 


396 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY. 30 , 2017 (JYST. 8 , 1939 SAKA) 


[PART IV 


संस्थान के कार्यों 27. (1) प्रत्येक संस्थान, इस अधिनियम के अधीन ऐसे संस्थान की स्थापना और निगमन 
का पुनर्विलोकन । से पांच वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर , केन्द्रीय सरकार के 

पूर्व अनुमोदन से उक्त अवधि में संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसके कार्य का मूल्यांकन 
और पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति का गठन करेगा । 

( 2) उपधारा ( 1) के अधीन समिति, ऐसे संस्थान में शिक्षण, विद्या और अनुसंधान के जो 
उससे सुसंगत होने वाले ज्ञान के ऐसे क्षेत्रों से बनाई गई है , शैक्षिक या उद्योग के अभिस्वीकृत 
ख्यातिप्राप्त सदस्यों से मिलकर बनेगी । 


( 3 ) समिति, संस्थान के कार्यों का निर्धारण करेगी और निम्नलिखित के लिए सिफारिशें 
करेगी 

( क ) शैक्षणिक, विद्या तथा अनुसंधान की दशा से यथा प्रदर्शितं धारा 6 में निर्दिष्ट संस्थान 
के उद्देश्यों को पूरा करने का विस्तार और समाज को उसका योगदान ; 

( ख) रूपांतरणात्मक अनुसंधान का संवर्धन और उसका उद्योग और समाज पर 
समाघात ; 

(ग ) ज्ञान की वर्तमान सीमाओं से परे मूलभूत अनुसंधान का अभिवर्धन ; 
( घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणियों के बीच संस्थान की स्थापना; 

( ङ ) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । 
( 4) बोर्ड, उपधारा ( 3) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर विचार करेगा और उस पर ऐसी कार्रवाई, 
जो वह ठीक समझे, करेगा : 

परंतु की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर स्पष्टीकारक ज्ञापन 
के साथ समिति की सिफारिशें उनके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत 
की जाएंगी । 


अध्याय 4 


लेखा और संपरीक्षा 


केन्द्रीय सरकार 
द्वारा अनुदान । 


28. (1) संस्थानों को इस अधिनियम के अधीन उनके दक्ष कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने 
के प्रयोजनों के लिए इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संस्थान को ऐसी धनराशियों का , ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, संदाय कर 


सकेगी । 


संस्थान की 


निधि । 


( 2) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक संस्थान को, धन की ऐसी राशियों का अनुदान देगी जो उसके द्वारा 
स्थापित छात्रवृत्तियों या अध्येतावृत्तियों पर, जिनमें ऐसे संस्थान में नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक 
रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यावेशित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां या अध्येतावृत्तियां सम्मिलित हैं , व्यय को 
पूरा करने के लिए अपेक्षित हैं । 
29. (1) प्रत्येक संस्थान एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे 

( क) यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी धन; 
( ख ) संस्थान द्वारा छात्रों से प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार; 

( ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के रूप 
में प्राप्त सभी धन; 

( घ) संस्थान द्वारा संचालित अनुसंधान या उसके द्वारा सलाहकारी या परामर्श सेवाओं के 
प्रदान से उद्भूत बौद्धिक संपदा के उपयोग से प्राप्त सभी धन; 
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( ङ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन । 
( 2 ) प्रत्येक संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के व्यय को पूरा करने के लिए किया 
जाएगा जिनमें इस अधिनियम के अधीन संस्थान में अनुसंधान को अग्रसर करने में उसकी शक्तियों 
के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में , या अन्य शैक्षणिक संस्थानों अथवा उद्योगों के 
सहयोग से और संस्थान की वृद्धि और विकास पर लक्ष्यित पूंजी विनिधान के लिए उपगत व्यय 
सम्मिलित हैं । 

30. (1) प्रत्येक संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक लेखा और 
वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन -पत्र भी है, ऐसे प्ररूप और लेखा मानक में , जो केन्द्रीय सरकार लेखापरीक्षा । 
द्वारा, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधूिसचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, तैयार 


करेगा । 


( 2) जहां संस्थान का आय और व्यय का विवरण और तुलन -पत्र लेखा मानकों का अनुपालन नहीं 
करता है, वहां संस्थान, अपने आय और व्यय के विवरण तथा तुलन -पत्र में निम्नलिखित का प्रकटन 
करेगा, अर्थात्: -- 

( क ) लेखा मानकों से विचलन ; 
( ख ) ऐसे विचलन के कारण ; और 

( ग ) ऐसे विचलन के कारण उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो । 
( 3) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी 
और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षा दल द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक 
महालेखापरीक्षक को संदेय होगा । 

(4 ) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा संस्थान के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में उसके 
द्वारा नियुक्त व्यक्ति के. ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो 
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे 
बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्र को पेश किए जाने की मांग करने 
और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा । 

(5) भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा प्रत्येक संस्थान के यथाप्रमाणित लेखे, उस पर संपरीक्षा-रिपोर्ट सहित ऐसी प्रक्रिया के अनुसार , जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें 
संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी । 

31. (1) प्रत्येक संस्थान, अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के पेंशन और 
अधीन रहते जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, ऐसी भविष्य या पेंशन निधि स्थापित कर सकेगा 

भविष्य 

निधि । 
या ऐसी बीमा स्कीम का उपबंध कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । 

( 2) जहां ऐसी कोई भविष्य निधि या पेंशन निधि इस प्रकार स्थापित की गई है वहां, केन्द्रीय सरकार 
यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे 
मानो वह सरकारी भविष्य - निधि हैं । 

32. प्रत्येक संस्थान के कर्मचारियूँद की सभी नियुक्तियां, निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर, नियुक्तियां 
परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित के द्वारा की जाएंगी, 

( क ) यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में सहायक आचार्य के पद पर की जाती है या 
यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिबंद से भिन्न प्रत्येक काडर में की जाती है, जिसका अधिकतम 
वेतनमान समूह क अधिकारियों के लिए विद्यमान ग्रेड वेतनमान से अधिक है तो बोर्ड द्वारा 

( ख ) किसी अन्य दशा में निदेशक द्वारा । 
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परिनियम । 


33. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियग निम्नलिखित सभी या किन्हीं 
विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् : 

( क ) मानद् डिग्री का प्रदान किया जाना; 
( ख ) शिक्षण विभागों का बनाया जाना; 

( ग) संस्थान में पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्रियों और डिप्लोमाओं की 
परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें ; 

( घ ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र- सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का 
संस्थित किया जाना; 

( ङ) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की पद्धति; 
( च ) संस्थान के शिक्षकों की अर्हताएं; 

( छ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिबंद का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति 
और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण ; 

( ज) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिद्वंद के फायदे के लिए 
पेंशन, बीमा और भविष्य -निधियों की स्थापना; 

( झ) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन , उनकी शक्तियां और कर्तव्य ; 
( ञ) छात्र- निवासों और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण ; 

( ट) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्ते और छात्र -निवासों तथा छात्रावासों में 
निवास के लिए फीसों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण ; 

( ठ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते; 
( ड) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन; और 

( ढ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके 
कामकाज के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया । 

34. (1) प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा बनाए 
जाएंगे और उनकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी । 

( 2) बोर्ड समय - समय पर, इस धारा में उपबंधित रीति से नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा 
या परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा । 

( 3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों में किसी 
संशोधन या निरसन के ऐसे कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी जो अनुमति प्रदान या विधारित 
कर सकेगा या उसको बोर्ड के पास विचारार्थ भेज सकेगा । 

(4 )किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला परिनियम 
तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष उसके लिए अनुमति नहीं दे देता है : 

परंतु केन्द्रीय सरकार , कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से संस्थान के परिनियमों को बना या 
संशोधित कर सकेगी यदि वह समानता के लिए अपेक्षित है और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के 
प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी । 

35. इस अधिनियम के उपबंधों और परिनियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश 
निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् : 

( क ) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ; 

( ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले 
पाठ्यक्रम: 


परिनियम किस 
प्रकार बनाए 
जाएंगे । 


अध्यादेश । 
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( ग ) वे शर्ते, जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और 
उसकी परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं के लिए पात्र होंगे ; 

( घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र - सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को 
प्रदान करने की शर्ते : 

( ङ ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्ते और ढंग तथा 
उनके कर्तव्य ; 

( च) परीक्षाओं का संचालन 
( छ) संस्थान के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और 

( ज ) ऐसा कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों 
द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जा सकेगा । 
36. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे | अध्यादेश कैसे 

बनाए जाएंगे । 
( 2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदेश दे, किन्तु 
इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, बोर्ड को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर 
बोर्ड द्वारा उसके अगले अधिवेशन में विचार किया जाएगा । 

( 3) बोर्ड को किसी ऐसे अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित करने या रद्द करने की शक्ति 
होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से तद्नुसार, यथास्थिति , उपांतरित या रद्द हो 
जाएगा । 

37. (1)( क ) किसी संस्थान और उसके कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला विवाद , माध्यस्थम् 
संबद्ध कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा अधिकरण । 
जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा 
नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा । 

( ख) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर कोई आक्षेप नहीं 
किया जा सकेगा। 


( ग) उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित किसी मामले 
की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी । 

( घ ) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी : 
परंतु अधिकरण ऐसी प्रक्रिया बनाते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का ध्यान रखेगा । 

( ङ ) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात इस धारा के 
अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी । 

(2 )किसी परीक्षा के लिए ऐसा कोई छात्र या अभ्यर्थी,जिसका नाम संस्थान के निदेशक के आदेशों 
या संकल्प द्वारा संस्थान की नामावलियों से हटा दिया गया है और जो संस्थान की परीक्षाओं में उपस्थित 
होने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है , उसके द्वारा ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख 
से दस दिन के भीतर शासक बोर्ड को अपील कर सकेगा, जो निदेशक के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित 
कर सकेगा या उसको उलट सकेगा । 

(3) किसी छात्र के विरुद्ध संस्थान द्वारा की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उदभूत किसी 
विवाद को , ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और उपधारा (1 ) 
के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथासंभव लागू होंगे । 

( 4) संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को , इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी , संस्थान 
के , यथास्थिति, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध शासक बोर्ड को ऐसे समय के भीतर, 
जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर शासक बोर्ड ऐसे 
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विनिश्चय को , जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उसको उलट 
सकेगा । 


निदेशक की 
वार्षिक रिपोर्ट । 


38. (1 ) प्रत्येक संस्थान के बोर्ड के समक्ष रखे गए लेखाओं के प्रत्येक विवरण के साथ 
निम्नलिखित के संबंध में उसके निदेशक द्वारा एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी- 


( क ) ऐसे संस्थान के कार्यकलाप की स्थिति; 

( ख ) ऐसी रकमें , यदि कोई हों , जिनका उसने अपने तुलन- पत्र में अधिशेष आरक्षितियों 
को आगे ले जाने का प्रस्ताव किया है; 

( ग ) वह सीमा, जिसके संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट में व्यय पर आय के किसी 
अधिशेष या आय पर व्यय की किसी कमी की न्यूनोक्ति या अत्युक्ति को उपदर्शित किया 
गया है और ऐसी न्यूनोक्ति या अत्युक्ति के कारण ; 

( घ) संस्थान द्वारा की गई अनुसंधान परियोजनाओं की उत्पादकता जो ऐसे सन्नियमों 
के अनुसार मापी गई हैं , जो किसी कानूनी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए 


जाएं ; 


प्रत्येक संस्थान 
की वार्षिक 
रिपोर्ट । 


( ज) संस्थान के अधिकारियों और शिक्षकों की नियुक्तियां 

( च) संस्थान द्वारा स्थापित संदर्भिका और आंतरिक मानक जिनके अतंर्गत शिक्षण , 
अनुसंधान और ज्ञान के उपयोजन में नवप्रवर्तनों की प्रकृति भी है । 

( 2) निदेशक, संपरीक्षक की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रत्येक आरक्षण, अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी 
पर अपनी पूर्वोक्त रिपोर्ट में संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण देने के लिए आबद्ध होगा । 

39. (1) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड के निदेशाधीन तैयार की जाएगी जिसके 
अंतर्गत, अन्य विषयों के साथ, संस्थान द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए उपाय 
और ऐसे संस्थान में किए जा रहे अनुसंधान के परिणाम आधारित निर्धारण भी होंगे और बोर्ड को , 
ऐसी तारीख, जो विनिर्दिष्ट की जाए, को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड, अपने 
वार्षिक अधिवेशन में रिपोर्ट पर विचार करेगा । 

( 2) वार्षिक रिपोर्ट , बोर्ड द्वारा उसके अनुमोदन पर संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की 
जाएगी । 

( 3) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जो उसको, 
यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी । 


अध्याय 5 


संस्थानों की 
परिषद्। 


परिषद् 
40. (1) संस्थानों में बेहतर समन्वय किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा, ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए , परिषद् के नाम से ज्ञात एक केन्द्रीय 
निकाय, अनुसूची के स्तंभ ( 5) में विनिर्दिष्ट सभी संस्थानों के लिए स्थापित किया जाएगा । 
( 2) परिषद्, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् : 

(i) तकनीकी शिक्षा का प्रभारी, केन्द्रीय सरकार का मंत्री जो परिषद् का 
अध्यक्ष होगा, पदेन ; 

(ii) भारत की संसद् के दो सदस्य ( लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला 
एक सदस्य और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य). पदेन ; 

( iii ) सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ; 
( iv) प्रत्येक संस्थान के अध्यक्ष, पदेन ; 
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(v ) प्रत्येक संस्थान के निदेशक, पदेन 
{ vi ) महानिदेशक , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, पदेन ; 

(vii ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नानिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति , जिनमें प्रत्येक से एक 
वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेगा; 

(viii ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति , जो प्रत्येक संस्थान द्वारा 
सिफारिश किए गए दो नामों से मिलकर बनने वाले किसी पैनल से परिषद् द्वारा नामनिर्देशित 
किए जाने वाले , उद्योग, शिक्षा, इंजीनियरी, पूर्वछात्र और सामाजिक विज्ञानों के संबंध में विशेष ज्ञान 
या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे; 
(ix ) विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि; 
( x) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि ; और 

( xi ) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड । 
( 3) तकनीकी शिक्षा से संबद्ध उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार का एक अधिकारी, जो परिषद् 
के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । 

(4) परिषद्, स्वविवेकानुसार अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में , परिषद् की 
सहायता करने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् की स्थायी समिति गठित कर 
सकेगी । 

(5 ) परिषद् के संबंध में व्यय की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी । 

41. (1 ) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् के सदस्य परिषद् के 
की पदावधि नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी । 

सदस्यों की 

पदावधि और 
( 2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता उनको संदेय 
है जिसके आधार पर वह सदस्य है । 

( 3) धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह 
उस सदन का , जिसमें वह निर्वाचित हुआ था , सदस्य नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी । 

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी , पद छोड़ने वाला सदस्य, जब तक परिषद् निदेश 
न दे, तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में 
नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है । 

(5) परिषद् के सदस्य, परिषद् या उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए 
यात्रा तथा ऐसे अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं । 
42. ( 1 ) परिषद्, सभी संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करने का कार्य करेगी । 

परिषद् के 
कृत्य 

और 
( 2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का कर्तव्य । 
पालन करेगी, अर्थात् : 

( क) पाठ्यक्रमों की अवधि , संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों और अन्य विद्या 
संबंधी विशिष्ट उपाधियों, प्रवेश स्तर और अन्य शैक्षिक विषयों से संबंधित बातों पर सलाह देना; 

( ख ) कर्मचारियों के काडर, उनकी भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्ते, छात्रवृत्तियां देने और 
फीस माफ करने, फीस के उद्ग्रहण और सामान्य हित के अन्य मामलों के बारे में नीति अधिकथित 
करना ; 

( ग) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं की जांच करना और उनमें से ऐसी योजनाओं 
का अनुमोदन करना, जो आवश्यक समझी जाएं और ऐसी अनुमोदित योजनाओं के वित्तीय 
परिणामों को भी मोटे तौर से उपदर्शित करना; 


भत्ते । 
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( घ ) प्रत्येक संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच करना और केन्द्रीय सरकार से 
इस प्रयोजन के लिए निधि आबंटन करने की सिफारिश करना; 

( ङ ) केन्द्रीय सरकार को छात्रवृत्तियों के संस्थापन की सिफारिश करना जिनके 
अंतर्गत अनुसंधान और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों तथा अन्य 
पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए फायदे भी हैं ; 

( च) नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए प्रस्तावों की केन्द्रीय 
सरकार को सिफारिश करना; 
( छ) कुलाध्यक्ष को इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा किए जाने वाले किसी 

कृत्य 

के 
संबंध में उस दशा में सलाह देना जिसमें ऐसी अपेक्षा की जाए; और 

( ज) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किए 


जाएं : 


परंतु इस धारा की कोई बात , प्रत्येक संस्थान के बोर्ड या सिनेट या अन्य प्राधिकरणों में 
विधि द्वारा निहित शक्तियों और कृत्यों को अल्पीकृत नहीं करेगी । 

(3 ) परिषद् का अध्यक्ष, साधारणतया, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और 
उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई अन्य सदस्य , 
अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा । 

( 4) परिषद् , प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में ऐसी प्रक्रिया का 
अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए । 

43. (1 ) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के 
पश्चात्, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । 

( 2) विशिष्टतथा और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम 
निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्: 

( क ) धारा 41 की उपधारा (5) के अधीन परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; 

( ख ) धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् के अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया । 


इस अध्याय में 
विषयों के बारे में 
नियम बनाने की 


शक्ति । 


अध्याय 6 


प्रकीर्ण 


रिक्तियों, आदि 44. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित परिषद्, या किसी संस्थान या बोर्ड या 
से कार्यों और 

सिनेट या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य, केवल इस कारण अविधिमान्य न होगा कि 
कार्यवाहियों का 
अविधिमान्य न 

( क ) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या 
होना । 

( ख) इसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव 
नहीं डालती है; या 

( ग ) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन 

या नियुक्ति में कोई त्रुटि है । 
केन्द्रीय सरकार 

45. प्रत्येक संस्थान, केन्द्रीय सरकार को अपनी नीतियों या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी 
या राज्य सरकार विवरणियां या अन्य सूचना, जो केन्द्रीय सरकार, संसद् को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए या 
को विवरणियां 

नीति बनाने के लिए समय- समय पर अपेक्षा करे, देगा । 
और सूचना दिया 


जाना । 
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2005 का 22 


सूचना का 


46. संस्थान, ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार 
केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको समय - समय पर जारी किए जाएं | 

की निदेश जारी 

करने की शक्ति । 
47. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, के उपबंध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संस्थान का 
की धारा 2 के खंड ( ज ) में परिभाषित प्रत्येक संस्थान को , लागू होंगे | 

अधिकार 
अधिनियम के 
अधीन लोक 

प्राधिकारी होना । 
48. (1 ) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी 

संक्रमणकालीन 

उपबंध । 
( क ) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले संस्थान का शासक बोर्ड उसी रूप में 
तब तक इस प्रकार कार्य करता रहेगा जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के 
लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए 
बोर्ड के गठन पर बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पद धारण कर रहे 
हैं , पद धारण नहीं करेंगे ; 

( ख ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक संस्थान के संबंध में गठित प्रत्येक 
सिनेट को , इस अधिनियम के अधीन गठित सिनेट का होना तब तक समझा जाएगा जब 
तक संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन सिनेट गठित नहीं की जाती है, किन्तु इस 
अधिनियम के अधीन नई सिनेट के गठन पर इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व पद धारण 
करने वाले सिनेट के सदस्य पद धारण नहीं करेंगे ; 


( ग ) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए 
जाते हैं, तब तक इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संस्थान के परिनियम, 
अध्यादेश, नियम, विनियम और उपविधियां, तत्स्थानी संस्थान को वहां तक लागू होती रहेंगी 
जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ; 


( घ) किसी ऐसे छात्र के बारे में , जिसने शैक्षणिक सत्र 2007-2008 के प्रारंभ को या उसके 
पश्चात् विद्यमान संस्थान की कक्षाओं में जाना प्रारंभ कर दिया है या शैक्षणिक सत्र 2010-2011 
को या उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजन 
के लिए यह समझा जाएगा कि उसने कांचीपुरम में अवस्थित विद्यमान संस्थान में पाठ्यक्रमानुसार 
अध्ययन किया है यह केवल तब, जबकि ऐसे छात्र को पहले से ही ऐसे ही पाठ्यक्रम के लिए 
कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं किया गया हो । 

( 2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि वह ऐसा 
करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपाय कर सकेगी जो 
अनुसूची के स्तंभ (5) में उल्लिखित तत्समान संस्थान को अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित विद्यमान 
संस्थान के अन्तरण के लिए आवश्यक हों । 

49. ( 1) यदि , इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती कठिनाइयों को 
है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम दूर करने की 

शक्ति । 
के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन 
प्रतीत होते हों : 


परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के 
पश्चात् नहीं किया जाएगा । 

( 2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् , 
संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा । 


यथाशीघ्र, 
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नियमों और 


रखा जाना । 


50. केन्द्रीय सरकार द्वारा इरा अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी 
की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् 
के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो , कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा / रखी 
जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि 
उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन 
उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे 
परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा / होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं 
कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् 
वह निष्प्रभाव हो जाएगा / जाएगी, किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने 
से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
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अनुसूची 
[ धारा 4 (1) देखिए ] 


विद्यमान संस्थान का नाम 


अवस्थान 


क्रम राज्य का 
सं . नाम 


इस अधिनियम के 
अधीन संस्थान 


का नाम 


(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. उत्तर प्रदेश भारतीय 

सूचना 

प्रौद्योगिकी संस्थान 
इलाहाबाद 


( 4 ) (5 ) 
इलाहाबाद भारतीय सूचना 

प्रौद्योगिकी संस्थान, 
इलाहाबाद । 


2 . 


ग्वालियर 


मध्य प्रदेश भारतीय 

सूचना 

प्रौद्योगिकी संस्थान 
ग्वालियर 


अटल बिहारी वाजपेयी 


भारतीय सूचना 


प्रौद्योगिकी और प्रबंध 
संस्थान , ग्वालियर । 


3 . 


मध्य प्रदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और 

जबलपुर 

पंडित द्वारका प्रसाद 
विनिर्माण संस्थान , 

मिश्रा भारतीय सूचना 
प्रौद्योगिकी डिजाइन और 
विनिर्माण संस्थान, 

जबलपुर । 
4. तमिलनाडु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और कांचीपुरम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी 
विनिर्माण संस्थान 

डिजाइन और विनिर्माण 
संस्थान, कांचीपुरम । 
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वाणिज्य पोत परिवहन ( दूसरा संशोधन ) 

अधिनियम , 2014 


( 2014 का अधिनियम संख्यांक 32 ) 


[ 9 दिसम्बर, 2014] 


वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 

का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन ( दूसरा संशोधन ) अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम और 

प्रारंभ । 
( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । 
2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) के 

भाग 7 में 
भाग 7 में , शीर्षक के अधीन उपशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्षक रखा जाएगा: 

उपशीर्षक का 

प्रतिस्थापन । 
नाविकों , समुद्रयात्रा वृत्तिक का वर्गीकरण , समुद्रीय श्रम मानक और न्यूनतम कर्मीदल मापमान 
का विहित किया जाना । " । 


1958 का 44 
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नई धारा 88 क और 


: 


3. मूल अधिनियम में , धारा 88 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत : स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: 


धारा 88 ख का 


अंत: स्थापन । 


परिभाषाएं । 


88 क . इस भाग में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

( क ) " समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा " से किसी पोत के संबंध में , परिवहन महानिदेशक 
द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन द्वारा जारी ऐसी 
घोषणा अभिप्रेत है कि वह समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों में वर्णित अपेक्षाओं और मानकों को 
पूरा करता है; 


( ख ) “ समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र से समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार , 
परिवहन महानिदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, प्राधिकारी या 
संगठन द्वारा जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ; 


( ग ) “ समुद्रीय श्रम अभिसमय " से 23 फरवरी, 2006 को जिनेवा में हस्ताक्षरित समुद्रीय 
श्रम मानक पर समुद्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय अभिसमय अभिप्रेत है ; 

( घ ) “ समुद्रयात्रा वृत्तिक " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समुद्रगामी पोत के फलक 
पर किसी हैसियत में नियोजित है या लगा हुआ है या कार्य करता है किंतु उसमें निम्नलिखित 
सम्मिलित नहीं हैं , 


. 


(i)किसी युद्धपोत में किसी व्यक्ति का ,किसी हैसियत में फलक पर नियोजन या 
उसका लगा होना या कार्य करना; या 


समुद्रयात्रा वृत्तिकों 
और पोतों को 
समुद्रीय श्रम 


(ii) सैन्य या वाणिज्येतर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोई सरकारी पोत । 
88 ख. ( 1 ) समुद्रीय श्रम अभिसमय में यथा अंतर्विष्ट समुद्रीय श्रम मानकों से संबंधित उपबंध , 
वाणिज्यिक क्रियाकलाप में लगे सभी समुद्रयात्रा वृत्तिकों और पोतों को लागू होंगे, किंतु उनमें निम्नलिखित 
सम्मिलित नहीं हैं : 


- 


मानकों का लागू 
होना । 


( क ) ऐसे पोत जो अनन्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग या ऐसे परिरक्षित जलमार्गों या क्षेत्रों 
के भीतर या , उनके निकटवर्ती जलमार्गों में दिकचालित होते हैं , जहां पत्तनों से संबंधित तत्समय 
प्रवृत्त कोई विधि लागू होती है 


( ख ) मत्स्य क्रियाकलाप में लगे पोतः 


( ग ) परंपरागत रूप से निर्मित पोत जैसे डॉऊ और जंक ; 


धारा 91 का 
संशोधन । 


( घ ) युद्धपोत और सहायक नौसेनाएं । 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, पोत परिवहन के महानिदेशक 
की सिफारिश पर , आदेश द्वारा उक्त उपधारा के उपबंधों को , वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगे हुए पोतों 
पर , ऐसी छूटों और उपांतरों के साथ, जो वह आवश्यक समझे, विस्तारित कर सकेगी ।। 

4. मूल अधिनियम की धारा 91 में , " पंद्रह वर्ष से अन्यून आयु के लड़कों को " शब्दों के स्थान पर " सोलह 
वर्ष से अन्यून आयु के अल्पवय व्यक्तियों को " शब्द रखे जाएंगे । 
5. मूल अधिनियम की धारा 92 में , 
( क ) उपधारा ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् : 

" ( 1 ) समुद्री सेवा के लिए किसी व्यक्ति की शिक्षुता, शिक्षु या यदि वह कोई अल्पवय 
व्यक्ति है तो उसकी ओर से उसके संरक्षक तथा शिक्षु की अपेक्षा करने वाले पोत के मास्टर या 
स्वामी के बीच लिखित संविदा द्वारा होगी । "; 


धारा 92 का 
संशोधन । 


- 
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( ख ) उपधारा ( 3 ) में , 

(i) खंड ( क ) के उपखंड ( iii ) में " पंद्रह वर्ष " शब्दों के स्थान पर " सोलह वर्ष " शब्द रखे 


जाएंगे। 


(ii) खंड ( ख ) में " अवयस्क " शब्द के स्थान पर " अल्पवय व्यक्ति " शब्द रखे जाएंगे । 
6. मूल अधिनियम की धारा 95 के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) का लोप किया जाएगा । 


धारा 95 का 
संशोधन । 


7. मूल अधिनियम की धारा 99 क में उसके स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा । 


धारा 99 क का 
संशोधन । 


- 


+1 


- 


8. मूल अधिनियम की धारा 101 की उपधारा ( 2 ) में , 

धारा 101 का 

संशोधन । 
(j) खंड ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" ( गग ) सप्ताह में कार्य के घंटे और विश्राम जो विहित किए जाएं ; " ; 
( ii ) खंड ( च ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" ( चच) छुट्टी के लिए हकदारी जो विहित की जाए; "; और 
( iii ) खंड ( ज ) में " नियोजन से और उसके अनुक्रम में " शब्दों के स्थान पर "नियोजन से या 
नियोजन के अनुक्रम में " शब्द रखे जाएंगे ; 
(iv) खंड ( ट ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

" ( टट ) कर्मीदल के साथ करार के निबंधन , भारत में ऐसे संगठनों से , जिन्हें केन्द्रीय 
सरकार, आदेश द्वारा, नाविकों के नियोजकों का और नाविकों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला 

अधिसूचित करे, परामर्श करने के पश्चात् अवधारित किए जाएंगे । " । 
9. मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी , अर्थात्: 

धारा 109 के स्थान 
पर नई धारा का 

प्रतिस्थापन । 
109. ( 1 ) किसी पोत पर सोलह वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति किसी भी हैसियत में काम कतिपय दशाओं में 
करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा या समुद्रयात्रा पर नहीं ले जाया जाएगा । 

अल्पवय व्यक्तियों 

की नियुक्ति का 
( 2 ) ( क ) कोई अल्पवय व्यक्ति, रात्रि में कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाएगा; 

प्रतिषेध । 
( ख ) रात्रि में कार्य की अवधि, ऐसी होगी, जो विहित की जाए : 
परंतु पोत परिवहन का महानिदेशक , रात्रि में , 

(i) प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए; या 

( ii ) विनिर्दिष्ट प्रकृति के कर्तव्य का पालन करने के लिए, 
रात्रि में ऐसे कार्य पर जो ऐसे अल्पवय व्यक्ति के स्वास्थ्य या कल्याण के लिए अहितकर नहीं होगी, आदेश 
द्वारा,किसी अल्पवय व्यक्ति को लगाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा । " । 
10. मूल अधिनियम की धारा 110 का लोप किया जाएगा । 

धारा 110 कालोप । 
11. मूल अधिनियम की धारा 113 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् : 

धारा 113 के स्थान 
पर नई धारा का 

प्रतिस्थापन । 
" 113. केन्द्रीय सरकार, अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों अल्पवय व्यक्तियों 
को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी, 

के नियोजन के 
संबंध में नियम 

बनाने की शक्ति । 
( क ) वे प्राधिकारी , जिनके दिए गए शारीरिक समर्थता के प्रमाणपत्र धारा 111 के प्रयोजनों 
के लिए स्वीकार किए जाएंगे ; 
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( ख ) उस पोत पर,जिस पर कर्मीदल के साथ कोई करार नहीं किया गया है, रखे जाने वाला 
अल्पवय व्यक्तियों के रजिस्टर का प्ररूप । " । 


धारा 132 का 
संशोधन । 


12. मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा 
जाएगा, अर्थात्: 


- 


धारा 168 का 
संशोधन । 


" ( क ) जहां विवाद की रकम, पांच लाख रुपए तक या दस लाख रुपए से अनधिक की ऐसी 
उच्चतर रकम तक है जो केन्द्रीय सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विवाद के पक्षकारों में से किसी 
के अनुरोध पर ; " । 

13. मूल अधिनियम की धारा 168 की उपधारा ( 6 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत : स्थापित की 
जाएंगी, अर्थात् : 

" ( 7 ) पोत का मास्टर या पोत का भारसाधक कोई व्यक्ति, पोत पर नाविकों को प्रदान किए गए 
खाद्य और पेय जल की मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार ऐसे 
मानकों को और खाद्य को लागू ऐसे खानपान मानक , जो विहित किए जाएं , बनाए रखेगा । 

( 8 ) पोत का मास्टर या पोत का भारसाधक कोई व्यक्ति , जानकारी का अभिवर्धन और 
उपधारा ( 7 ) में निर्दिष्ट मानकों का क्रियान्वयन करने के लिए शैक्षणिक क्रियाकलाप कराएगा । " । 
14. मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, 


धारा 173 का 
संशोधन । 


अर्थात्: 


" ( 1 ) प्रत्येक विदेशगामी पोत, 

( क ) विहित संख्या से अधिक व्यक्तियों का ( जिसमें कर्मीदल सम्मिलित है ) वहन करने 
वाला, अपने कर्मीदल के भाग के रूप में ऐसी अर्हताओं वाला एक चिकित्सा अधिकारी और 

( ख ) विहित संख्या से कम व्यक्तियों का वहन करने वाला, ऐसी चिकित्सीय सुविधाएं , जो 
समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार विहित की जाएं , रखेगा । " । 
15. मूल अधिनियम की धारा 176 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्: 


: 


नई धारा 176 क का 
अंत: स्थापन । 
पोतों का , समुद्रीय 
श्रम प्रमाणपत्र और 
समुद्रीय श्रम 
अनुपालन 
घोषणा का रखा 


जाना । 


" 176 क . ( 1 ) किसी अन्य देश में , पांच हजार टन कुल या अधिक के और अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा 
में लगे या किसी पत्तन या पत्तनों के बीच प्रचालित समस्त पोत , समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम 
अनुपालन की घोषणा को रखेंगे । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन नहीं आने वाले पोत, जब तक उनको केन्द्रीय सरकार से छूट प्रदान 
नहीं की जाए, ऐसा प्रमाणपत्र , ऐसी रीति और प्ररूप में , जो विहित किया जाए, 

रखेंगे । 
( 3 ) पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक , नाविक कल्याण अधिकारी, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय 
कौंसलीय आफिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी पत्तन पर कोई 
अन्य अधिकारी, किसी पोत का , ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निरीक्षण कर सकेगा और पोत का 
मास्टर या पोत का भारसाधक कोई व्यक्ति , ऐसे निरीक्षण अधिकारी को , समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और 
समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा उपलब्ध कराएगा । " । 
16. मूल अधिनियम की धारा 218 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 


, 


- 


नई धारा 218 क का 
अंतःस्थापन । 


समुद्रीय श्रम 
अभिसमय के 
प्रयोजनों के लिए 
नियम बनाने की 


शक्ति । 


" 218 क . ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों का ध्यान रखते हुए और भारत 
में ऐसे संगठनों से जिन्हें केन्द्रीय सरकार , आदेश द्वारा नाविकों के नियोजकों का और नाविकों का सर्वाधिक 
प्रतिनिधित्व करने वाला अधिसूचित करे, परामर्श करने के पश्चात्, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित 
करने के लिए नियम बना सकेगी । 

( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम , 
निम्नलिखित सभी या किन्हींविषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् : 

(i) धारा 101 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( गग ) के अधीन सप्ताह में कार्य - घंटे और विश्राम ; 
( ii ) धारा 101 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( चच ) के अधीन छुट्टी की हकदारी ; 


- 
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( iii ) धारा 109 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के अधीन रात्रि में कार्य की अवधि ; 

(iv) धारा 168 की उपधारा ( 7 ) के अधीन पोतों पर नाविकों को प्रदत्त खाद्य को लागू 
खानपान मानकों सहित खाद्य और पेय जल की मात्रा और गुणवत्ता के लिए मानक ; 

( v) धारा 173 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएं 
और खंड ( ख ) के अधीन चिकित्सीय सुविधाएं ; 

(vi ) धारा 176 क की उपधारा ( 2 ) के अधीन पोतों को प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र की 
रीति और प्ररूप ; 

(vii ) धारा 176 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र और सामुद्रिक श्रम 
अनुपालन की घोषणा के कब्जे का सत्यापन करने के लिए पोत में निरीक्षण करने की रीति ; 

( viii ) कोई अन्य विषय, जो सामुद्रिक श्रम अभिसमय से संबंधित विहित किया जाए या 
विहित किया जाना है । " । 
17. मूल अधिनियम की धारा 436 की उपधारा ( 2 ) की सारणी के क्रम संख्यांक 25 के सामने , 

( क ) स्तंभ ( 2 ) में " या धारा 110 " तथा " , धारा 110 " शब्दों और अंकों का लोप किया संशोधन । 
जाएगा; 

और 
( ख ) स्तंभ ( 3 ) में " 110 " अंकों का लोप किया जाएगा । 


- 


धारा 436 का 
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सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
बेदखली) संशोधन अधिनियम , 2015 

( 2015 का अधिनियम संख्यांक 2) 


[ 31 मार्च, 2015 ]] 
सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 

का और संशोधन 
करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित 


होः 


1971 का 40 


1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की संक्षिप्त नाम और 
बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015 है । 

प्रारंभ । 
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 
नियत करे | 

2. सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे धारा 2 का 
इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड ( 2) संशोधन । 
में , 

( अ ) मद (i) में , “ कंपनी अधिनियम, 1956 " शब्दों और अंकों के स्थान पर 
" कंपनी अधिनियम, 2013 " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 

( आ ) मद (ii ) में , “ कंपनी अधिनियम, 1956 " शब्दों और अंकों के स्थान पर , 
" कंपनी अधिनियम , 2013 " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


1956 का 1 


2013 का 18 


1956 का 1 


2013 का 18 
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2013 का 18 


2002 का 60 


: 


1963 का 38 


1994 का 44 


1957 का 66 


( इ) मद (iii ) के स्थान पर निम्नलिखित गदें रखी जाएंगी, अर्थात्: 

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड ( 20) में यथापरिभाषित 
कोई ऐसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून 
भाग भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हो और भागतः एक या अधिक राज्य 
सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें ऐसी कंपनी भी सम्मिलित है, जो ( उस 
अधिनियम के अर्थ में ) प्रथम वर्णित कंपनी की समनुषंगी हो और जो 
सार्वजनिक परिवहन का , जिसके अंतर्गत मेट्रो रेल भी है, कारबार करती है । 

स्पष्टीकरण — इस मद के प्रयोजनों के लिए, “ मेट्रो रेल " का वही अर्थ 
होगा जो मेट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम, 2002 की धारा 2 की 
उपधारा (1 ) के खंड (i) में उसका है ; 

( iii क ) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई 
विश्वविद्यालय;; 
( ई) मद (v) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् : 

" ( v) महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 के अधीन गठित या उसमें निर्दिष्ट 
कोई न्यासी बोर्ड या कोई उत्तरवर्ती कंपनी ; 

; " ; 
( उ) उपखंड (3) में , 

( क ) मद (i) में , "दिल्ली नगर निगम ” शब्दों के स्थान पर , " नई दिल्ली 
नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (9) में यथापरिभाषित 
परिषद् या दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 की धारा 3 की उपधारा (1 ) 
के अधीन अधिसूचित किया गया निगम या किए गए निगम ” शब्द, कोष्ठक 
और अंक रखे जाएंगे ; 

( ख) मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, 
अर्थात्: 

(iv ) कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 2 के खंड ( 45) में 
यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी का या उसके द्वारा अथवा उसकी 
ओर से पट्टे पर लिया गया कोई स्थान । 

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उक्त धारा के खंड 
( 45) में आने वाले “ राज्य सरकार " पद से "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 

राज्यक्षेत्र शासन " अभिप्रेत है । ; 
( ऊ ) खंड ( चक ) में , 

( क ) उपखंड (ii ) में , " उपखंड ( 2) की मद (i) में " शब्दों, कोष्ठकों और 
अंकों के पश्चात् “ और उपखंड (3) की मद ( iv) में " शब्द, कोष्ठक और अंक 
अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; 

( ख ) उपखंड (v) में “निगम " शब्द के स्थान पर “परिषद्, निगम ( कारपोरेशन) 
या निगम ( कारपोरेशन्स ) " शब्द रखे जाएंगे । 
3. मूल अधिनियम की धारा 4 में , 
( क ) उपधारा (1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् 

“(1) यदि संपदा अधिकारी के पास इस बात की सूचना है कि कोई 
व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा है और उसे 
बेदखल किया जाना चाहिए तो वह संपदा अधिकारी, अप्राधिकृत अधिभोग के 
संबंध में जानकारी प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर, इसमें 
इसके पश्चात् उपबंधित रीति में एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें 


2013 का 18 


, 


का 


धारा 4 
संशोधन । 
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का 


धारा 5 
संशोधन । 


संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह कारण दर्शित करे कि बेदखली 
का आदेश क्यों न किया जाए । 

( 1 क ) यदि संपदा अधिकारी यह जानता है या उसके पास यह विश्वास 
करने के कारण हैं कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत 
अधिभोग कर रहा है तो वह, उपधारा (1 क ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, तत्काल एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति से 
अपेक्षा की जाएगी कि वह कारण दर्शित करे कि बेदखली का आदेश क्यों न 
किया जाए । 

( 1 ख ) उपधारा (1 ) और उपधारा (1 क ) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने में 
हुए किसी विलंब से, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां दूषित नहीं होंगी । "; 

( ख) उपधारा (2) के खंड ( ख) के उपखंड (i) में, " से अधिक पहले की " शब्दों 
के स्थान पर , “ के पश्चात् की " शब्द रखे जाएंगे । 
4. मूल अधिनियम की धारा 5 में , 
( क ) उपधारा (1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्: 

" (1 ) यदि , धारा 4 के अधीन सूचना के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा 
दर्शित कारण, यदि कोई हो , पर और उसके समर्थन में उसके द्वारा पेश किए 
गए किसी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और धारा 4 की उपधारा ( 2) के 
खंड ( ख) के उपखंड (ii ) के अधीन व्यक्तिगत सुनवाई, यदि कोई हो, करने के 
पश्चात , संपदा अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सरकारी स्थान 
अप्राधिकृत अधिभोग में हैं तो संपदा अधिकारी बेदखली का आदेश देगा जिसमें 
उसके कारण अभिलिखित होंगे और यह निदेश होगा कि सरकारी स्थान उस 
तारीख को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु जो आदेश की तारीख से 
पन्द्रह दिन के पश्चात् की न हो, उन सभी व्यक्तियों द्वारा, जो उसका या उसके 
किसी भाग का अधिभोग कर रहे हैं , खाली कर दिया जाए और उस आदेश की 
एक प्रति उस सरकारी स्थान के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग 
पर लगवाएगा : 

परंतु संपदा अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन प्रत्येक आदेश 
यथासंभवशीघ्रता के साथ किया जाएगा और उसके द्वारा धारा 4 की , 
यथास्थिति , उपधारा (1 ) या उपधारा (१ क ) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख 
के पन्द्रह दिन के भीतर आदेश जारी करने के सभी प्रयास किए जाएंगे । " ; 

( ख) उपधारा ( 2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात्: -- 
" परन्तु 

यदि संपदा अधिकारी का लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह 
समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा बाध्यकारी कारण विद्यमान है जो उस 
व्यक्ति को पन्द्रह दिन के भीतर स्थान खाली करने से निवारित करता है, तो 
संपदा अधिकारी, उस व्यक्ति को स्थान खाली करने के लिए उपधारा ( 1) के 
अधीन आदेश की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन का और समय प्रदान कर 

सकेगा । 
5. मूल अधिनियम की धारा 7 में , 

( क ) उपधारा (2 क ) में , “ साधारण ब्याज ” शब्दों के स्थान पर " चक्रवृद्धि 
ब्याज " शब्द रखे जाएंगे ; 


का 


धारा 7 
संशोधन । 
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- 


धारा 9 का 
संशोधन । 


( ख) उपधारा ( 3) में , “ उतने समय के अन्दर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट हो " 
शब्दों के स्थान पर, " उसके जारी किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर " 
शब्द रखे जाएंगे; 

( ग ) उपधारा ( 3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, 
अर्थातः 

“ (4 ) संपदा अधिकारी द्वारा , इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश यथासंभव 
शीघ्रता के साथ किया जाएगा और उसके द्वारा सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के 

पन्द्रह दिन के भीतर आदेश जारी करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।। 
6. मूल अधिनियम की धारा 9 में , 

( क ) उपधारा (2 ) में , परंतुक के स्थान पर , निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, 
अर्थात् 

“ परंतु यदि अपील अधिकारी का लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह 
समाधान हो जाता है कि ऐसे बाध्यकारी कारण विद्यमान थे, जिनसे व्यक्ति 
समय पर अपील फाइल करने से निवारित हो गया था तो वह आपवादिक 
मामलों में उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा। "; 
( ख ) उपधारा (4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात: 

“ (4 ) इस धारा के अधीन अपील अधिकारी द्वारा प्रत्येक अपील का 
यथासंभव शीघ्रता के साथ निपटारा किया जाएगा और पक्षकारों को सुनवाई 
का अवसर देने के पश्चात् अपील का अंतिग रूप से निपटारा, अपील फाइल 
किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर करने का प्रत्येक प्रयास किया 
जाएगा । " 


- 


PART IV ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY . 30 , 2017 (JYST. 8, 1939 SAKA ) 


417 


संविधान ( अनुसूचित जातियां) आदेश ( संशोधन) 

अधिनियम , 2015 


( 2015 का अधिनियम संख्यांक 4) 

[ 20 मार्च, 2015 ]] 
हरियाणा, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का 
उपांतरण करने के लिए संविधान ( अनुसूचित जातियां) आदेश , 1950 
तथा संविधान ( दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित 

जातियां आदेश , 1962 
का और संशोधन 
करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान ( अनुसूचित जातियां) आदेश ( संशोधन ) संक्षिप्त नाम । 
अधिनियम, 2015 है । 
2. संविधान ( अनुसूचित जातियां) आदेश , 1950 की अनुसूची में , 

संविधान 

( अनुसूचित 
( क ) भाग 5 हरियाणा में , प्रविष्टि 19 के स्थान पर रखें , 

जातियां) 
“ 19, कबीरपंथी, 

आदेश, 1950 
जुलाहा "; 

का संशोधन । 
( ख) भाग 7 – कर्नाटक में , प्रविष्टि 23 के स्थान पर रखें. 

" 23. भोवी, ओड, ओड्डे, वड्डार, वड्डर, बोड्डार, वोड्डर, बोवी (बिस्ता इतर) 
कल्लूवाड्डार , मन्नूवड्डार "; 


सं ० आ 0 19 


- 


जुलाहा, कबीरपंथी 
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केला. 


( ग) भाग 13- ओडिशा में , 
(i) प्रविष्टि 26 और प्रविष्टि 27 के स्थान पर रखें, 

" 26. धोबा, धोबी, रजक, रजाका ; 

27. डोम, डोम्बो, दुरिया डोम, अधुरिया डोम, अधुरिया डोम्ब " 
(ii ) प्रविष्टि 44, प्रविष्टि 45 और प्रविष्टि 46 के स्थान पर रखें, 

" 44. कटिआ , खाटिया ; 
45. केला, सपुआ नलुआ 

केला, सबखिया केला, मटिया केला, 
गोडिया केला ; 

46. खदाल, खादल, खोदल "; 
( iii ) प्रविष्टि 91 के स्थान पर रखें , 

"91. तुरी, बेतस "; 
( घ) भाग 24 - उत्तरांचल में " उत्तरांचल के स्थान पर “ उत्तराखंड " रखें । 
3. संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 की अनुसूची में , 
प्रविष्टि 2 के स्थान पर रखें, 


. 


- 


सं ० आ 0 64 


संविधान (दादरा 

और नागर 
हवेली) 
अनुसूचित 
जातियां आदेश, 
1962 का 
संशोधन । 


" 2. चमार, रोहित । " | 
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खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) 

संशोधन अधिनियम , 2015 


( 2015 का अधिनियम संख्यांक 10 ) 


126 मार्च, 2015] 


खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1957 

का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम संक्षिप्त नाम और 
2015 है । 


प्रारंभ । 


( 2 ) यह 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 
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धारा 3 का संशोधन । 


1957 का 67 


- 


2. खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल 
अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 3 में , 

(i ) खंड ( ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

( ङक ) " अधिसूचित खनिज से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज अभिप्रेत है ; ; 
( ii ) खंड ( छ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

( छक ) “ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टा से खनन संक्रियाओं के पश्चात् पूर्वेक्षण 
संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए अनुदत्त दो स्तरीय रियायत अभिप्रेत है; ; 
( iii ) खंड ( जख ) में अंत में आने वाले " और " शब्द का लोपकिया जाएगा । 
( iv ) खंड ( जख ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत :स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

( जग ) "विशेष न्यायालय " से धारा 30 ख की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष न्यायालय 
के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय अभिप्रेत है; और । 
3. मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा ( 1 ) के दूसरे परंतुक में , " कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 
617 के अर्थ में सरकारी कम्पनी है " शब्दों और अंकों के स्थान पर , " कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 2 के 
खंड ( 45 ) के अर्थ में सरकारी कम्पनी है और ऐसे किसी अस्तित्व द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए " शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 

4. मूल अधिनियम की धारा 4 क की उपधारा ( 4 ) में परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे 
जाएंगे, अर्थात् : 

परंतु राज्य सरकार, पट्टे के ऐसे धारक द्वारा इस उपधारा के अधीन पट्टे के व्यपगत होने से पहले 
किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि पट्टे के धारक के लिए, ऐसे कारणों से जिन 
पर उसका नियंत्रण नहीं है , ऐसी खनन संक्रियाओं का करना या ऐसी संक्रियाओं का जारी रखना संभव नहीं 
होगा, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएं , ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की 
कालावधि के भीतर, इस आशय का आदेश कर सकेगी कि ऐसा पट्टा व्यपगत नहीं होगाः 

परंतु यह और कि ऐसा पट्टा, राज्य सरकार के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के 
समाप्त होने से पूर्व खनन संक्रियाएं करने में असफल होने या उन्हें जारी रखने में असमर्थ होने पर व्यपगत 


धारा 4 का 


1956 का 1 


संशोधन । 


2013 का 18 


धारा 4 क का 
संशोधन । 


-- 


हो जाएगा: 


, 


धाराका 
संशोधन । 


परंतु यह भी कि राज्य सरकार पट्टे के धारक द्वारा आवेदन किए जाने पर, जो पट्टे के व्यपगत होने 
की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और अपना यह समाधान हो जाने पर 
कि ऐसे प्रारंभ न किया जाना या बंद किया जाना ऐसे कारणों से हुआ है, जिन पर पट्टे के धारक का नियंत्रण 
नहीं था , पट्टे को ऐसे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी तारीख से जिसे वह ठीक समझे, किन्तु जो पट्टे के व्यपगत 
होने की तारीख से पूर्वतर न हो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पुनः 
प्रवर्तित कर सकेगीः 

परंतु यह भी कि तीसरे परंतुक के अधीन किसी पट्टे को पट्टे की संपूर्ण कालावधि के दौरान दो बार 
से अधिक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाएगा । " । 
5. मूल अधिनियम की धारा 5 में , 
( क ) उपधारा ( 1 ) में , ---- 

(i ) खंड ( क ) में , " कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) " शब्दों, 
अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर " कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड ( 20 ) " शब्द, 
अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे; 
( ii ) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा , अर्थात् : 

" परंतु प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विर्निदिष्ट किसी खनिज की 
बाबत कोई भूमीक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा , केन्द्रीय सरकार के पूर्व 
अनुमोदन से ही अनुदत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं । "; 


1956 का 1 


2013 का 18 
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( ख ) उपधारा ( 2 ) में , 
( i) खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: 

" ( क ) यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि जिस क्षेत्र के लिए खनन पट्टे के लिए 
ऐसे पैरामीटरों के अनुसार जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं 
आवेदन किया गया है, उसमें खनिज अंतर्वस्तु विद्यमान है; "; 
( ii ) खंड ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" परंतु खनन योजना तैयार करने , उसका प्रमाणन और उसे मानीटर करने के लिए, 
केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के अनुसार ऐसी कोई 

योजना फाइल करने पर खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा । " । 
6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक धारा 6 का 
रखा जाएगा, अर्थात् : 

संशोधन । 
" परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी खनिज या उद्योग के विकास के हित में ऐसा 
करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे पूर्वेक्षण खनिज या खनन 
पट्टे की बाबत पूर्वोक्त क्षेत्र सीमाओं को , जहां तक कि वेकिसी विशिष्ट खनिज से संबंधित हैं या ऐसे 
खनिजों के भंडार विशिष्ट वर्ग से संबंधित हैं या किसी विशिष्ट क्षेत्र में अवस्थितकिसी विशिष्ट खनिज से 
संबंधित हैं , बढ़ा सकेगी । " । 
7. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्: 

धारा 8 के स्थान 
पर नई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


- 


: 


" 8. (1 ) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों को लागू होंगे । 

वह कालावधि 
( 2 ) वह अधिकतम कालावधि जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा तीस वर्ष से जिसके लिए 

खनन पट्टे अनुदत्त 
अधिक नहीं होगी : 

या नवीकृत किए 
परंतु वह निम्नतम कालावधि जिसके लिए ऐसा कोई खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा, बीस वर्ष जा सकेंगे । 
से कम नहीं होगी । 

( 3 ) किसी खनन पट्टे को बीस वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व 
अनुमोदन से नवीकृत किया जा सकेगा । " । 
8. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत : स्थापित की जाएगी, अर्थात्: 

नई धारा 8 क का 

अंतःस्थापन । 
" 8 क . ( 1 ) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से कोयला, 
भिन्न खनिजों को लागू होंगे । 

लिग्नाइट और 

आणविक 
( 2 ) खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की 

खनिजों से भिन्न 
तारीख से ही सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की कालावधि के लिए अनुदत्त किए जाएंगे । 

खनिजों के लिए 
( 3 ) खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 2015 के प्रारंभ होने की खनन पट्टा 
तारीख से पूर्व अनुदत्त सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की कालावधि के लिए अनुदत्त किए गए समझे जाएंगे । अनुदत्त करने की 

कालावधि । 
( 4 ) पट्टा कालावधि के अवसान पर पट्टे को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 
नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 

( 5 ) उपधारा ( 2 ), उपधारा ( 3 ) और उपधारा ( 4) में अंतर्विष्टकिसी बात के होते हुए भी , जहां 
खनिज का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन के लिएकिया जाता है, खान और खनिज (विकास और विनियमन ) 
संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व अनुदत्त पट्टे की कालावधि का, उसके अंतिम बार 
किए गए नवीकरण की कालावधि के अवसान की तारीख से 31 मार्च, 2030 को समाप्त होने वाली 
कालावधि तक के लिए या नवीकरण की कालावधि, यदि कोई हो, के पूरा होने तक के लिए या ऐसा पट्टा 
अनुदत्त किए जाने की तारीख से पचास वर्ष तक की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो , 
इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, विस्तारकिया 
जाएगा और विस्तार किया गया समझा जाएगा 
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( 6 ) उपधारा ( 2 ), उपधारा ( 3 ) और उपधारा ( 4 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , जहां 
खनिज का उपयोग कैप्टिव से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है , खान और खनिज (विकास और 
विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व अनुदत्त पट्टे की कालावधि का उसके 
अंतिम बार किए गए नवीकरण की कालावधि के अवसान की तारीख से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने 
वाली कालावधि तक के लिए, या नवीकरण की कालावधि , यदि कोई हो , के पूरा होने तक के लिए या ऐसा 
पट्टा अनुदत्तकिए जाने की तारीख से पचास वर्ष की कालावधि के लिए इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस 
शर्त के अधीन रहते हुए कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, विस्तार किया 
जाएगा और विस्तार किया गया समझा जाएगा । 

( 7 ) अनुदत्त किए गए पट्टे के किसी धारक को , जहां खनिज का उपयोग किसी कैप्टिव प्रयोजन के 
लिए किया गया है, पट्टा कालावधि के अवसान पर ऐसे पट्टे के लिए की जाने वाली नीलामी के समय , पहले 
इंकार का अधिकार होगा । 

( 8 ) इस धारा में अंतर्विष्टकिसी बात के होते हुए भी खनन पट्टों की कालावधि , जिसके अंतर्गत सरकारी 
कंपनियों या निगमों के विद्यमान खनन पट्टे सम्मिलित है, वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । 

( 9) इस धारा के उपबंध, उनमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खान और खनिज (विकास और 
विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व अनुदत्त ऐसे खनन पट्टे को, जिसके नवीकृत 
करने को अस्वीकृत किया गया है, या जिसका अवधारण किया गया है या जो व्यपगत हो गया है, लागू नहीं होंगे। "। 
9. मूल अधिनियम की धारा 9 क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


नई धारा प्रख और धारा 
गकाअंत : स्थापन । 
जिलाखनिज प्रतिष्ठान । 


1996 का 40 


2007 का 2 


" 9 ख. ( 1 ) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित किसीजिले में 
जिला खनिज प्रतिष्ठान के नाम से ज्ञात एक अलाभकर निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी । 

( 2 ) जिला खनन प्रतिष्ठान का उद्देश्य खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों 
के हित और फायदे के लिए ऐसी रीति में कार्य करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए । 

( 3 ) जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन और कृत्य वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं । 

( 4 ) राज्य सरकार, उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) के अधीन नियम बनाते समय अनुसूचित क्षेत्रों 
और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के साथ 
पठित अनुच्छेद 244 में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा पंचायत उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) अधिनियम , 
1996 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 
2006 से मार्ग दर्शित होगी । 

( 5 ) खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख 
को या उसके पश्चात् अनुदत्त खनन पट्टे या पूर्वेक्षण - अनुज्ञप्ति - सह खनन पट्टे का धारक , उस जिले के 
जिला खनिज प्रतिष्ठान को जिसमें खनन संक्रियाएं की गई हैं , स्वामिस्व के अतिरिक्त ऐसी रकम का संदाय 
करेगा जो दूसरी अनुसूची के निबंधनानुसार संदत्त स्वामिस्व की ऐसी प्रतिशतता के समतुल्य है, जो केंद्रीय 
सरकार द्वारा विहित की जाए किन्तु जो ऐसे स्वामिस्व के एक -तिहाई से अधिक नहीं हो । 

( 6 ) खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख 
से पहले अनुदत्त खनन पट्टे का धारक , उस जिले के , जिला खनिज प्रतिष्ठान को जिसमें खनन संक्रियाएं 
की गई है, स्वामिस्व के अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची के निबंधनानुसार ऐसी रीति में तथा खनन पट्टों के 
वर्गीकरण और पट्ट धारकों के विभिन्न वर्गों द्वारा संदेय रकमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विहित की जाए, संदत्त स्वामित्व से अनधिक रकम का संदाय करेगा । 

ग. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के नाम से ज्ञात एक 
अलाभकर निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी । 

( 2 ) न्यास का उद्देश्य , प्रादेशिक और विस्तृत खोज के प्रयोजनों के लिए न्यास को प्रोद्भूत निधियों 
का उपयोग ऐसी रीति में करना होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । 

( 3 ) न्यास का गठन और कृत्य वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं । 

( 4 ) खनिज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टे का धारक , न्यास को द्वितीय अनुसूची के 
निबंधनों में संदत्त स्वामिस्व के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि का संदाय ऐसी रीति में करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विहित की जाए । " । 


राष्ट्रीय खनिज खोज 
न्यास । 
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10. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत : स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


नई धारा 10 क , धारा 
10 ख और धारा 
10 गका 
अंत :स्थापन । 
विद्यमान रियायत 
धारकों और 
आवेदकों के 
अधिकार । 


10 क . ( 1 ) खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ 
होने की तारीख से पूर्व प्राप्त सभी आवेदन अपात्र हो जाएंगे । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित खान और खनिज ( विकास और 
विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से ही पात्र रहेंगे; 

( क ) इस अधिनियम की धारा 11 क के अधीन प्राप्त आवेदन ; 

( ख ) जहां खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के 
प्रारंभ होने से पूर्वकिसी भूमि की बाबत किसी खनिज के संबंध में कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या 
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, वहां अनुज्ञापत्रधारक या अनुज्ञप्तिधारी को , यथास्थिति , 
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या उस भूमि में उस खनिज की बाबत 
खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि , 
यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारक या अनुज्ञप्ति धारक ने, 

(i ) उस भूमि में खनिज अंतर्वस्तु विद्यमान होने को साबित करने के लिए ऐसे 
पैरामीटरों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, यथास्थिति , भूमीक्षण 
संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं की हैं ; 

(ii) भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को भंग नहीं 


किया है । 


, 


( iii ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र नहीं हो गया है और 

( iv ) यथास्थिति , भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 
पश्चात् तीन मास की कालावधि के भीतर या ऐसी छह मास से अनधिक और कालावधि जो 
राज्य सरकार द्वारा विस्तारित की जाए, के भीतर, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन 
पट्टा अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने के लिए असफल नहीं रहा है; 

( ग ) जहां केन्द्रीय सरकार ने खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन यथा अपेक्षित पूर्व अनुमोदन से संसूचित कर दिया है या यदि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा 
अनुदत्त करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2015 के 
प्रारंभ होने से पूर्व, आशय पत्र ( चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ), जारी कर दिया गया है, वहां खनन 
पट्टा पूर्व अनुमोदन या आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के 
प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर अनुदत्त किया जाएगा: 

परंतु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत इस उपधारा के खंड ( ख ) के 
अधीन के सिवाय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा 
अनुदत्त नहीं किया जाएगा । 

10 ख . ( 1 ) इस धारा के उपबंध धारा 10 क या धारा 17 क के अंतर्गत आने वाले मामलों को या नीलामी के माध्यम 
प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को या उस भूमि की बाबत जिसके खनिज से अधिसूचित 

खनिजों की बाबत 
सरकार में निहित नहीं हैं, को लागू नहीं होंगे । 

खनन पट्टा अनुदत्त 
( 2 ) जहां किसी क्षेत्र की बाबत अधिसूचित खनिज की खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता को दर्शित करना । 
करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य हैं , तो राज्य सरकार , केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के 
पश्चात् धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, ऐसे क्षेत्र में उक्त अधिसूचित खनिजों के लिए 
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टा अनुदत कर सकेगी । 

( 3 ) उन क्षेत्रों में , जहां किसी अधिसूचित खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विहित रीति में स्थापित की गई है, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों को ऐसे अधिसूचित खनिज के लिए खनन पट्टा 
अनुदत्त करने के लिए, ऐसे निबंधन और शर्तेजिनके अधीन ऐसा खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा और 
किन्हीं अन्य सुसंगत शर्तों को , ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए , अधिसूचित करेगी । 
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( 4 ) राज्य सरकार, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित खनिज की बाबत खनन पट्टा 
अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई- नीलामी भी है ,किसी 
ऐसे आवेदक का चयन करेगी जो इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है । 

( 5 ) केन्द्रीय सरकार उन निबंधनों और शर्तों तथा प्रक्रिया को विहित करेगी, जिनके अधीन रहते 
हुए,जिसके अंतर्गत चयन के लिए बोली के पैरामीटर भी हैं , नीलामी का संचालन किया जाएगा, जिसके 
अंतर्गत खनिज के उत्पादन में हिस्सा या संदेय स्वामिस्व से संबंधित कोई संदाय या कोई अन्य सुसंगत 
पैरामीटर या उनका कोई संयोजन या उपांतरण भी हो सकेगा। 

( 6 ) केन्द्रीय सरकार उपधारा ( 5 ) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उसकी राय 
है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, खनिजों की श्रेणियों, किसी राज्य या राज्यों में खनिज निक्षेप 
के आकार और क्षेत्र की बाबत, निबंधन और शर्ते, प्रक्रिया और बोली पैरामीटर जिनके अधीन बोली का 
संचालन किया जाएगा, विहित कर सकेगी: 

परंतु निबंधनों और शर्तों में किसी विशिष्ट खान या खानों का विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए 
आरक्षण और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे पात्र अंतिम उपयोगकर्ताओं को बोली में भाग लेने के 
लिए अनुज्ञात करे, को सम्मिलित किया जा सकेगा । 

( 7 ) राज्य सरकार किसी अधिसूचित क्षेत्र में , ऐसे अधिसूचित खनिज की बाबत इस धारा में 
अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित किसी आवेदक को खनन पट्टा अनुदत्त करेगी । 

10 ग. ( 1 ) प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न किसी अधिसूचित 
खनिज या गैर अधिसूचित खनिज या विनिर्दिष्ट खनिजों के समूह के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के 
अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञापत्र अनुदत्त किए 
जा सकेंगे । 

( 2 ) ऐसे गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञापत्र धारक किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टे या 
किसी खनन पट्टे को अनुदत्त किए जाने के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा । " । 
11. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्: 


. 


गैर समाविष्ट 
भूमीक्षण अनुज्ञा 
पत्रों का अनुदत्त 
किया जाना । 


धारा 11 के स्थान 
पर नई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


अधिसूचित खनिजों 
से भिन्न खनिजों 
की बाबत नीलामी 
के माध्यम से 
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 
सह- खनन पट्टे का 


अनुदत्त किया 


जाना । 


" 11. ( 1 ) इस धारा के उपबंध धारा 10 क या धारा 17 क के अंतर्गत आने वाले मामलों को या 
प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को या उस भूमि की बाबत जिसके खनिज 
सरकार में निहित नहीं हैं , लागू नहीं होंगे । 

( 2 ) उन क्षेत्रों में जहां धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा यथा अपेक्षित खनिज अंतर्वस्तु 
की विद्यमानता को दर्शित करने का साक्ष्य है, राज्य सरकार धारा 10 ख में अधिकथित प्रक्रिया का 
अनुपालन करते हुए अधिसूचित खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए खनन पट्या अनुदत्त करेगी । 

( 3) उन क्षेत्रों में जहां धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) के अधीन यथा अपेक्षित खनिज अंतर्वस्तु 
की विद्यमानता को दर्शित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य है, राज्य सरकार इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के 
अनुसरण में अधिसूचित खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टा अनुदत्त करेगी । 

( 4 ) राज्य सरकार उन क्षेत्रों को जिनमें अधिसूचित खनिजों से भिन्न किन्हीं खनिजों के लिए 
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टा प्रदान किया जाएगा, उन निबंधनों और शर्तों और किन्हीं अन्य सुसंगत 
शर्तों को , ऐसी रीति में , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगी । 

( 5 ) राज्य सरकार ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित खनिज की बाबत पूर्वेक्षण 
अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से जिसके 
अंतर्गत ई - नीलामी भी है ,किसी ऐसे आवेदक का चयन करेगी जो इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता 
शर्तों को पूरा करता है । 

( 6 ) केन्द्रीय सरकार उन निबंधनों और शर्तों तथा प्रक्रिया को विहित करेगी जिनके अधीन रहते हुए 
नीलामी का जिसके अंतर्गत चयन के लिए बोली के पैरामीटर भी हैं, संचालन किया जाएगा , जिसके 


, 
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अंतर्गत खनिज के उत्पादन में हिस्सा या संदेय स्वामिस्व से संबंधित कोई संदाय या कोई अन्य सुसंगत 
पैरामीटर या उनका कोई संयोजन या उपांतरण भी हो सकेगा । 

( 7 ) केन्द्रीय सरकार उपधारा ( 6 ) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उसकी राय 
है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, खनिजों की श्रेणियों, किसी राज्य या राज्यों में खनिज निक्षेप 
के आकार और क्षेत्र की बाबत, निबंधन और शर्ते, प्रक्रिया और बोली पैरामीटर जिनके अधीन बोली का 
संचालन किया जाएगा , विहित कर सकेगी । 

( ४ ) राज्य सरकार इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित किसी आवेदक को 
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्ट अनुदत्त करेगी । 

( 9 ) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्य धारक से धारा 7 में अधिकथित अवधि के भीतर आवेदन 
आमंत्रित करने की सूचना में यथा विनिर्दिष्ट पूर्वेक्षण संक्रियाओं को समाधानप्रद रूप से पूरा किया जाना 
अपेक्षित होगा । 


- 


( 10 ) कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह- खनन पट्टा धारक जो उपधारा ( 9 ) में यथा अधिकथित 
पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करता है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित पैरामीटरों 
के अनुसार क्षेत्र में खनन अंतर्वस्तु की विद्यमानता को स्थापित करता है, से ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टे के 
लिए आवेदन किया जाना अपेक्षित होगा और उसे खनन पट्य प्राप्त करने और तत्पश्चात् इस अधिनियम 
के उपबंधों के अनुसार खनन संक्रियाएं करने का अधिकार होगा । " । 
12. मूल अधिनियम की धारा 11 क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : नई धारा 11 ख 

और धारा 11 ग 

का अंत: स्थापन । 
" 11 ख . केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार की 
खनिजों की बाबत, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतों को अनुदत्त करने का विनियमन करने के लिए प्रथम अनुसूची के 

भाग ख के अधीन 
और उनसे संबद्ध प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी तथा राज्य सरकार ऐसे नियमों के अनुसार ऐसे किसी विनिर्दिष्ट आणविक 
खनिज की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टया अनुदत्त करेगी । 

खनिजों के 
विनियमन के लिए 
नियम बनाने की 

शक्ति । 
11 ग. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची का केन्द्रीय सरकार की 
संशोधन कर सकेगी जिससे उसमें ऐसे किसी खनिज को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , जोड़ा या प्रथम अनुसूची और 

चौथी अनुसूची को 
हटाया जा सके । " । 

संशोधित करने की 

शक्ति । 
13. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत :स्थापित की जाएगी, अर्थात्: नई धारा 12 क का 

अंत: स्थापन । 
"12 क. (1 ) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को खनिज रियायतों का 

अंतरण । 


लागू नहीं होंगे । 


( 2 ) किसी खनिज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टे का कोई धारक , धारा 10 ख या 
धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से , यथास्थिति , अपने खनन 
पट्टे या पूर्वेक्षण - सह- खनन पट्टे को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस 
अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 
सह - खनन - पट्टे को धारण करने के लिए पात्र व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा । 

( 3 ) यदि राज्य सरकार, यथास्थिति, ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह- खनन पट्टे के 
अंतरण के लिए ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अपने पूर्वानुमोदन की सूचना नहीं 
देती है, तो यह अर्थ लगाया जाएगा कि राज्य सरकार को ऐसे अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं है । 


. 
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परन्तु मूल खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह- खनन पट्टे का धारक राज्य सरकार को अंतरण के 
लिए हितबद्ध उत्तरवर्ती द्वारा संदेय प्रतिफल से संसूचित करेगा जिसके अंतर्गत पहले से ही की जा रही 
पूर्वेक्षण संक्रियाओं की बाबत प्रतिफल और संक्रियाओं के दौरान सृजित रिपोर्ट और डाटा भी हैं । 

( 4 ) उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट किसी खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टे का कोई 
अंतरण नहीं होगा यदि राज्य सरकार सूचना अवधि के भीतर और संसूचित किए जाने वाले लिखित कारणों 
से अंतरण को इस आधार पर अननुमोदित कर देती है कि अंतरिती इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार 
पात्र नहीं है : 


का 


धारा 13 
संशोधन । 


- 


परन्तु किसी खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टे का ऐसा अंतरण किसी शर्त के , 
जिसके अधीन खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टा अनुदत्त किया गया था, के उल्लंघन में 
नहीं किया जाएगा । 

( 5 ) इस धारा के अधीन किए गए सभी अंतरण इस शर्त के अधीन होंगे कि अंतरिती ने तत्समय 
प्रवृत्त 

किसी विधि के अधीन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार करलिया है जिनके अधीन अंतरण , 
यथास्थिति, ऐसे खनन पट्टे या अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टे की बाबत था । 

( 6 ) खनन रियायतों का अंतरण केवल उन रियायतों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो नीलामी के 
माध्यम से अनुदत्त की गई हैं । " । 
14. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) में , 
( 1) खंड ( ब ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" ( अञ ) धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) के अधीन खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता 
के पैरामीटर; "; 
( ii ) खंड ( थथ ) में अंत में आने वाले, " और " शब्द का लोप किया जाएगा; 
(iii ) खंड ( थथ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: 

( थथक ) धारा ख की उपधारा ( 5 ) और उपधारा ( 6 ) के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान 
को किए जाने वाले संदाय की रकम; 

( थथख ) धारा 9 ग को उपधारा ( 2 ) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को उद्भूत 
निधियों के उपयोजन की रीतिः 

( थथग ) धारा 9 ग की उपधारा ( 3 ) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की संरचना और 
कृत्य ; 

( थथघ ) धारा 9 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को रकम के 
संदाय की रीति ; 

थथङ) वे निबंधन और शर्ते जिनके अध्यधीन धारा 10 ख की उपधारा ( 3 ) के अधीन 
खनन पट्टा अनुदत्त किया जाएगा ; 

( थथच ) वे निबंधन और शर्ते तथा प्रक्रिया जिनके अध्यधीन नीलामी का संचालन किया 
जाएगा जिसके अंतर्गत धारा 10 ख की उपधारा ( 5 ) के अधीन चयन के लिए बोली पैरामीटर भी हैं ; 

( थथछ ) धारा 10 ख, धारा 11, धारा 11 क , धारा 11 ख और धारा 17 क के अधीन खनन पट्टे 
या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टे को अनुदत्त करने के लिए आवेदनों और उनके नवीकरण की 
कार्यवाही के विभिन्न प्रक्रमों की समय - सीमा ; 

( थथज ) धारा 10 ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों को 
अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्ते : 

( थथझ ) धारा 11 की उपधारा ( 4 ) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति - सह - खनन पट्टा अनुदत्त 
करने के लिए निबंधन और शर्ते ; 
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( थथञ ) धारा 11 की उपधारा ( 6 ) के अधीन चयन के लिए निबंधन और शर्ते तथा प्रक्रिया 
जिसके अंतर्गत बोली लगाने के पैरामीटर भी हैं । 

( थथट ) धारा 17 क की उपधारा ( 2 ग ) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए 
सरकारी कंपनी या निगम या किसी संयुक्त उद्यम द्वारा संदेय रकम ; और " । 
15. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत : स्थापित की धारा 15 का 

संशोधन । 
जाएगी, अर्थात्: 

" ( 4 ) राज्य सरकार , उपधारा ( 1 ), उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 
अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को विनियमित करने के लिए नियम 
बना सकेगी, अर्थात्: 

( क ) धारा प्रख की उपधारा ( 2 ) के अधीन वह रीति जिसमें जिला खनिज प्रतिष्ठान प्रभावित 
व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और फायदे के लिए कार्य करेगा ; 

( ख ) धारा ७ ख की उपधारा ( 3 ) के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान की संरचना और कृत्य; और 

( ग ) धारा 15 क के अधीन गौण खनिजों के रियायत धारकों द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान को 
किए जाने वाले संदाय की रकम। " । 
16. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्: नई धारा 15 क का 

अंत : स्थापन । 


- 


15 क . राज्य सरकार , गौण खनिजों से संबंधित रियायत धारकों द्वारा उस जिले के , जिसमें खनन राज्य सरकार की 
संक्रियाएं की जा रही हैं, जिला खनिज प्रतिष्ठान को संदाय की जाने वाली रकमों को विहित कर सकेगी । " । गौण खनिजों की 

दशा में जिला खनिज 
प्रतिष्ठान के लिए 
निधियां एकत्रित 

करने की शक्ति । 
17. मूल अधिनियम की धारा 17 क की उपधारा ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत :स्थापित की धारा 17क का 

संशोधन । 
जाएंगी, अर्थात् : 

“ ( 2 क ) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा ( 1 क ) या उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी क्षेत्र को पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने के लिए आरक्षित करती 

है, वहां राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र की बाबत ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को , यथास्थिति , पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 
• या खनन पट्टा अनुदत्त करेगी : 

परंतु राज्य सरकार , प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्टकिसी खनिज की बाबत, 
यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् 

करेगी । 

( 2 ख ) जहां सरकारी कंपनी या निगम पूर्वेक्षण संक्रियाएं या खनन संक्रियाएं अन्य व्यक्तियों के साथ 
संयुक्त उद्यम में करने की वांछा रखती हैं, वहां संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के 
माध्यम से किया जाएगा और ऐसी सरकारी कंपनी या निगम ऐसे संयुक्त उद्यम में समादत्त शेयर पूंजी का 
चौहत्तर प्रतिशत से अधिक का धारण करेगी । 

( 2 ग ) उपधारा ( 2 क ) और उपधारा ( 2 ख ) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी या निगम या संयुक्त उद्यम 
को अनुदत्त खनन पट्टा ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के संदाय पर अनुदत्त किया 


ही अनुदत्त 


जाएगा । " 


18. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत :स्थापित की जाएगी, अर्थात्: 


- 


नई धारा 20 क का 
अंत: स्थापन । 


शक्ति । 


* " 20 क . ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य केन्द्रीय सरकार की 
सरकारों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए या राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने की 
किसी नीति के विषय पर और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और धारणीय विकास तथा विदोहन के लिए 
अपेक्षित हों । 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना निम्नलिखित विषयों की बाबत भी निदेश जारी कर सकेगी, अर्थात् : 


- 
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(i) खनिज रियायतें अनुदत्त करने की प्रक्रिया में सुधार और कानूनी निकासियां प्रदान करने 
का उत्तरदायित्व सौंपे गए अभिकरणों के बीच समन्वय का सुनिश्चय ; 

(ii) इंटरनेट आधारित डाटा बेस का अनुरक्षण जिसके अंतर्गत खनन भूखंड प्रणाली के 
विकास और प्रचालन का अनुरक्षण भी है; 

( iii ) धारणीय विकास ढांचे का कार्यान्वयन और मूल्यांकन 

( iv ) अपशिष्ट सृजन में कटौती और संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों तथा सामग्रियों के 
पुन : चक्रीकरण का संवर्धन ; 

( v) प्रतिकूल पर्यावरणीय समाधातों का न्यूनीकरण और उनका अवशमन विशिष्टतया 
भू - जल , वायु, परिवेश रव और भूमि ; 

( vi ) जैव विविधता वनस्पति , प्राणी और पर्यवास के निबंधनों में न्यूनतम पारिस्थितिकीय 
विक्षोभ का सुनिश्चय; 

( vii) प्रत्यावर्तन भूमि उद्धार कार्यकलापों का संवर्धन जिससे खनन की गई भूमि का स्थानीय 
समुदायों के फायदे के लिए अनुकूलतम उपयोग किया जा सके ; और 

( viii) ऐसे अन्य विषय जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो । " । 
19. मूल अधिनियम की धारा 21 को उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं 
रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" ( 1 ) जो कोई धारा 4 की उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 1 क ) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह 
कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पांच 
लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा । 

( 2 ) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाया गया कोई नियम उपबंध कर सकेगा कि 
उसका उल्लंघन कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो 
सकेगा या दोनों से और उल्लंघन के चालू रहने की दशा में , अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे उल्लंघन के लिए 
प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन चालू रहता है पचास हजार रुपए तक 
हो सकेगा, दंडनीय होगा । " । 
20. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् : 


का 


धारा 21 
संशोधन । 


धारा 30 के स्थान 
पर नई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


केन्द्रीय सरकार 


" 30. केन्द्रीय सरकार , स्वप्रेरणा से या विहित समय के भीतर किसी व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए 


द्वारा पुनरीक्षण की 


आवेदन पर , 


शक्ति । 


( क ) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज की बाबत 
इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी 
आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगी; या 

( ख ) जहां राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज की बाबत उसके लिए विहित 
समय के भीतर ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाता है, ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगी जो वह 
परिस्थितियों में ठीक और उचित समझेः 


परंतु केन्द्रीय सरकार, खंड ( ख ) के अधीन आने वाले मामलों में इस खंड के 
अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व मामले में सुने जाने का अवसर या मामले को प्रस्तुत करने 
का अवसर प्रदान करेगी । " । 
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21. मूल अधिनियम की धारा 30 क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


-- 


नई धारा 30 ख और 
धारा 30 ग का 
अंत: स्थापन । 


" 30 ख. ( 1 ) राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 1 क ) के उल्लंघन के अपराधों विशेष न्यायालयों का 
के त्वरित विचारण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा उतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी गठन । 
जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों । 

( 2 ) विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश 
होगा । 


( 3 ) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा 
जब वह जिला और सेशन न्यायाधीश हो या रहा हो । 


( 4 ) विशेष न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश की 
तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा । 


1974 का 2 


30 ग. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 विशेष न्यायालय विशेष न्यायालयों को 
के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय सेशन न्यायालय की 
को सेशन न्यायालय माना जाएगा और उसे सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी तथाविशेष न्यायालय शक्तियों का होना। 
के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाएगा । " । 

22. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में , " 8( 2 ) " अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, 8( 1), 8 क ( 1 ), प्रथम अनुसूची का 
10 क , 10 ख ( 1 ), 10 ग ( 1 ) , 11 ( 1 ) , 11 ख , 11 ग , 12क ( 1 ) और 17 क ( 2 क ) " अंक, कोष्ठक, अक्षर और संशोधन । 
शब्द रखे जाएंगे । 


23. मूल अधिनियम में तृतीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, नई अनुसूची का 

अंत : स्थापना 
अर्थात् : 


" चतुर्थ अनुसूची 
[ धारा 3 का खंड ( ङक ) देखिए 

अधिसूचित खनिज 


1. बॉक्साइट 


2. लौह अयस्क 


3. चूना पत्थर 


4.मैग्नीज अयस्क । " 


24. ( 1 ) खान और खनिज (विकास और विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 2015 के उपबंधों को लागू कठिनाइयों को दूर 
करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो करने की शक्ति । 
उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों , 
कर सकेगी । 


परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने से दो वर्ष की अवधि के अवसान 
के पश्चात नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक 
सदन के समक्ष रखा जाएगा । 

25. ( 1 ) खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) संशोधन अध्यादेश, 2015 का निरसन किया जाता 


2015 का 
अध्यादेश सं.3 


निरसन और 
व्यावृत्ति । 
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( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई 
कोई बात या की गई कोई कार्रवाई मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की या की गई समझी 
जाएगी । 
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प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ( संशोधन ) 

अधिनियम , 2015 


(2015 का अधिनियम संख्यांक 14 ) 


[ 12 मई, 2015 ] 


प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 

का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


प्रारम्भ । 


भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. (1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ( संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 
2015 है । 

( 2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 
नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न -भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न -भिन्न तारीखें नियत की 
जा सकेंगी । 


1976 का 21 


2. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम धारा 3 का 

संशोधन । 
कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड ( ग) में , 

( क ) “ उसके कार्यकरण के प्रथम पांच वर्षों के दौरान " शब्दों का लोप किया जाएगा; 
( ख ) परंतुक का लोप किया जाएगा। 
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धारा 5 का संशोधन । 


धारा 6 का संशोधन 


3. मूल अधिनियम की धारा 5 में 

( क ) “पांच करोड़ रुपए होगी जो सौ - सौ रुपए के पांच लाख " शब्दों के स्थान पर, 
“बीस अरब रुपए होगी जो दस - दस रुपए के दो अरब " शब्द रखे जाएंगे; 

( ख) परंतुक में “पच्चीस लाख रुपए से कम न होगी और सभी दशाओं में शेयर सौ- सौ रुपए के 
पूर्णत: समादत्त शेयर होंगे " शब्दों के स्थान पर “ एक करोड़ रुपए से कम न होगी और सभी दशाओं 
में शेयर दस- दस रुपए के पूर्णतः समादत्त शेयर होंगे ” शब्द रखे जाएंगे । 
4. मूल अधिनियम की धारा 6 में , 

( क ) उपधारा (1 ) में , “ पच्चीस लाख रुपए से कम या एक करोड़ रुपए से अधिक " 
शब्दों के स्थान पर, “ एक करोड़ रुपए से कम " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख ) उपधारा ( 2) में , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -- 

“ परंतु यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक , केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या 
प्रायोजक बैंक से भिन्न स्रोतों से अपनी पूंजी जुटाता है तो केंद्रीय सरकार और 
प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी : 

परंतु यह और कि यदि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में ऐसी राज्य सरकार की 
शेयरधारिता का स्तर पन्द्रह प्रतिशत से कम किया जाता है तो केंद्रीय सरकार संबंधित 
राज्य सरकार से परामर्श करेगी । "; 

( ग) उपधारा ( 2 ) के पश्चात् , निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी , 
अर्थात्: 

“( 2 क ) केंद्रीय सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार से परामर्श करके , 
अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्रायोजक बैंक की उपधारा (2 ) 
में विनिर्दिष्ट शेयरधारिता की सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी: 

परंतु केंद्रीय सरकार ऐसी राज्य सरकार की शेयरधारिता की सीमा को कम 
करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगी। "; 

( घ) उपधारा ( 3) में , “ जो उपधारा ( 2) में विनिर्दिष्ट है " शब्दों, कोष्ठकों और अंक के 
स्थान पर “ जो , यथास्थिति, उपधारा ( 2) में विनिर्दिष्ट है या उपधारा ( 2 क ) के अधीन केंद्रीय 
सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए " शब्द, कोष्ठक , अंक और अक्षर रखे जाएंगे। 
5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1) में , 
( क) खंड ( क ) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -- 

" परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया 
जाएगा, यदि वह पहले से किसी अन्य प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बोर्ड में कोई निदेशक 


धारा 9 का संशोधन 


है 


" . 


( ख ) खंड ( ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 

"( च) केंद्रीय सरकार , राज्य सरकार प्रायोजक बैंक और केंद्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं द्वारा नामनिर्दिष्ट 
निदेशकों से भिन्न शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित उतने निदेशक, जिनके नाम उस 
अधिवेशन की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पूर्व प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के शेयर 
धारकों के रजिस्टर में दर्ज हों , जिस अधिवेशन में निदेशकों का निर्वाचन निम्नलिखित 
आधार पर होता है, अर्थात: 
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(i) जहां ऐसे शेयर धारकों को निर्गमित साधारण शेयर पूंजी की कुल 
रकम कुल निर्गमित साधारण पूंजी का दस प्रतिशत या उससे कम है, वहां 
ऐसे शेयर धारकों में से एक निदेशक निर्वाचित किया जाएगा ; 

( ii ) जहां ऐसे शेयर धारकों को निर्गमित साधारण शेयर पूंजी की कुल 
रकम कुल निर्गमित साधारण पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक , किंतु पच्चीस 
प्रतिशत से कम है, वहां उपखंड (i) में निर्दिष्ट शेयर धारकों को सम्मिलित करते 
हुए ऐसे शेयर धारकों में से दो निदेशक निर्वाचित किए जाएंगे; 

(iii) जहां ऐसे शेयर धारकों को निर्गमित साधारण शेयर पूंजी की कुल 
रकम कुल निर्गमित साधारण पूंजी का पच्चीस प्रतिशत या उससे 
अधिक है, वहां उपखंड (i) और उपखंड ( ii ) में निर्दिष्ट शेयर धारकों को 
सम्मिलित करते हुए ऐसे शेयर धारकों में से तीन निदेशक निर्वाचित किए 
जाएंगे। " 
( ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् 

“(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के प्रभावी 
कार्यकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है तो प्रादेशिक ग्रामीण 

बैंकों के बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी । " । 
6. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर , निम्नलिखित धारा रखी जाएगी , धारा 10 के स्थान 
अर्थात्: 

पर नई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


" 10. धारा 9 की उपधारा (1 ) के खंड ( क ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक , केंद्रीय निदेशक की 
सरकार के प्रसादपर्यंत और उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष से पदावधि । 
अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार उसके नामनिर्देशन के समय विनिर्दिष्ट 
करे अपना पद धारण करेगा और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा : 

परंतु ऐसा कोई निदेशक लगातार या आंतरायिक रूप से छह वर्ष से अधिक अवधि 
के लिए पद धारण नहीं करेगा । 

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में , “ 31 दिसंबर " अंकों और शब्द के स्थान धारा 19 का 
पर “ 31 मार्च, " अंक और शब्द रखे जाएंगे। 

संशोधन । 


7. मूल 
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भाण्डागारण निगम (संशोधन ) 

अधिनियम , 2015 


(2015 का अधिनियम संख्यांक 16 ) 


[ 13 मई , 


2015]] 


भाण्डागारण निगम अधिनियम , 1962 

का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भाण्डागारण निगम ( संशोधन) अधिनियम, 2015 


संक्षिप्त नाम । 


है । 


1962 का 58 


- 


- 


2. भाण्डागारण निगम अधिनियम , 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा धारा 3 के स्थान 
गया है ) की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्: 

पर नई धारा का 

प्रतिस्थापन । 
" 5. इस धारा में वर्णित अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी , केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कतिपय शेयरों 
के शेयरों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, 

का अनुमोदित 

प्रतिभूतियां होना । 
( क) “ उन अन्य प्रतिभूतियों के अंतर्गत हैं जो भारतीय न्यास अधिनयम, 1882 की 
धारा 20 में प्रगणित हैं ; और 

( ख) बीमा अधिनियम, 1938 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रयोजन 
के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं । " । 


1882 का 2 


1938 का 4 


1949 का 10 
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धारा 27 का 
संशोधन । 


3. मूल अधिनियम की धारा 27 में , उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, 
अर्थात : 

"(4) राज्य भाण्डागारण निगम के बंधपत्र और डिबेंचर ऐसे बंधपत्रों या डिबेंचरों के पुरोधरण के 
समय राज्य भाण्डागारण निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर समुचित सरकार द्वारा प्रतयाभूत किए 
जाएंगे । 

4. मूल अधिनियम की धारा 30 में , उपधारा ( 2) के परंतुक का लोप किया जाएगा । 


धारा 30 का 
संशोधन । 


धारा 31 का 
संशोधन । 


5. मूल अधिनियम की धारा 31 में , उपधारा (8) के परंतुक का लोप किया जाएगा । 


6. मूल अधिनियम की धारा 39 के दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा । 


धारा 39 का 
संशोधन । 


